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 लोक-सभा  ग्यारह  बजे  समवेत  हुई

 The  Lok  Sabha  mat  at  Eleven  of  the  Clock

 प्रत्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए

 Mr.  Speaker  in  the  Chair

 ee

 निधन  सम्बन्धी  उल्लेख

 OBITUARY  REFER  ENCE d ध  ह  थ

 अध्यक्ष  महोदय  मुझे  सभा  को  ग्रसने  दो  मित्रों  अर्थात  श्री  ज०  एन०  लहिरी  तथा

 श्रीमती  इला  पाल  चौधरी  के  निधन  के  बारे  में  सूचित  करना  है  |

 श्री जे०  एन०  लहिरी  1957-62 के  दौरान  दूसरी लोक  सभा  के
 सदस्य

 थे
 ।  पहले  1952--

 57  के  दौरान वह  पश्चिम  बंगाल  विधान सभा  के  सदस्य  रहे  वह  स्वतंत्रता  ग्रान्दोलन  के

 श्रेणियों  मेंसे  1911  में  बलीन  में  वह  गदर  पार्टी  के  सदस्य  तथा  सम्पर्क  प्राधिकारी  थे  कौर

 उन्होंने  वहां  भारतीय
 क्रांतिकारियों

 के  लिए  हथियार  wafer  किए  उन्होंने  भा  रत  छोड़ों

 भ्रान्दोलन  में  भी  सक्रिय  रूप  से  भाग  लिया  ।  श्री  गहिरी  हरिजन  आन्दोलन  तथा  शिक्षा

 में  ्रत्यधघिक  रूचि लिया  करते  थे
 ।  7  मैच  ,  1975  को  seat  की

 oa  में  कलकता  में

 उनका  निधन  हो  गया  ।
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 श्रीमती  इला पाल  चौधरी  के  दौरान  पहली  लोक  195  77-62  क  दौरान

 दूसरी लोक  सभा  तथा  1968--70 के  दौरान  चौथी  लोक  सभा की  सदस्या  रहीं  ।  पश्चिम  बंगाल

 की  एक  विख्यात  महिला  क  रूप  में  उन्होंन  अपने  राज्य  की  विभिनन  ढ़ंग  से  सेवा  की  ।  उन्होंने

 देश  तथा  विदेश  में  विभिन्‍न  प्रौद्योगिक  तथा  हितकारी  संगठनों  को

 संरक्षण ता  प्रदान  की  उनका  प्रत्येक  कार्य  aaa  विभिन्‍न  देशों  के  गीत  तथा  छोटी  कहानियां

 बड़ी  रूचि  से  पड़ी  जाती  हें  ।  वह  अखिल  भारतीय  महिला  सम्मेलन  की  परिचित  बंगाल  शाखा

 नेहरू  सहकारी  श्रनसंधान  कल्याण  सेवा  उत्तरी  जोन

 भारतीय  रड  क्रास  पश्चिम  बंगाल  राज्य  शाखा  की  प्रधान  तथा  सयुक्त  राष्ट्र  ऐसोसियेशन

 कलकत्ता  तथा  पश्चिम  बंगाल  बाल  कल्याण  परिषद  कलकत्ता  जिला  की  उप  प्रधान  थी  ।

 वह  यूनेस्को
 क्लब  श्राफ  दिल्‍ली  की  संस्थापक  सदस्या  थो  ।  इस  सभा  में

 उन्होंने  बाल

 कल्याण  सभा  महिलाओं  के  अधिकारों  सम्बन्धी  कार्यों  में  श्रत्यपधिक  रूचि  ली  19  मार्च  1975

 को  68  वर्ष  की  राय  में कलकत्ता  में  उनका  निधन हो  गया  |

 हमें  अपने  इन  मित्रों  के  निधन पर  गहरा  शोक है
 कौर

 मुझे  पूरी  आशा है
 कि  शोक  संतप्त

 परिवारों  के  प्रति  अपनी  संवेदनाएं  भेजने  में  यह  सभा  मेरा  साथ  देगी  ।

 सदस्यगण  दख  प्रकट  करने  क  लिए  क  छ  क्षण  मौन  खड़  रहे

 ~
 तत्पश्चात  सदस्प्रगण  दिवंगत  श्रात्माश्रों के  प्रति  सम्मान  प्रकट  करन  के  लिए  कछ  क्षण मौन

 रहे

 he  members  then  stood  in  silence  for  a  short  while

 प्रश्नों के  मौखिक  उत्तर

 ORAL  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 हिन्दुस्तान  लीवर  लिमिटेड  के  त्रिची  स्थित  डालडा  उत्पादक  यूनिट  में  उत्पादन  न  होना

 282  श्रीमती  पावती  कृष्णन  :  क्या  कृषि  ate  सिवाय  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 कि

 क्या  हिन्दुस्तान  लीवर  लिमिटेड  क  ब्रिकी  स्थित  डालडा  उत्पादक  की  पूर्ण  क्षमता

 गत  कई  महीनों  से  श्रप्रयक्त  पड़ी  wk

 यदि  तो  हिन्दुस्तान  वर  लिमिटेड  के  त्रिची  स्थित  कारखाने  में  डालडा  का

 उत्पादन  पुनः  आरम्भ  करने  हेतु  सरकार  द्वारा  क्या  किये  वाही  की  गई  है
 ?

 कृषि  श्र  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रण्णासाहेब  पी०  )  यह

 ret  1974 क  मध्य  से  बन्द  पड़ी  है  क्योंकि  इसको  बचने  का  प्रस्ताव है  |

 इसकी  बिक्री  होने के  तराशा  है  कि  इस  फैक्ट्री  को  नया  प्रबन्ध  चाल

 करेगा  |

 श्रीमती  पावंती  क्या  में
 जान  सकती  हूं  कि  विक्रय  की  राशि क्या  होगी  ।  कया

 सरकार  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कदम  उठा  रही है  कि  मूल्यांकन  सही हो
 ?  विक्रय  अनियमित

 न
 यह  सुनिश्चित करने  के  लिए  सर्कार क्या  कदम  उठा  रही  है  ?

 2
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 ee

 श्री
 श्रण्णासाहिब

 पी०  शिन्द े:  हमारे  पास  उपलब्ध  जानकारी  के  अनुसार  इसकी  बिक्री

 74  लाख  रूपये  पर  करने  का  प्रस्ताव  है  ।  यह  फैक्टर  25  वर्ष  रानी  है  कौर  इसकी  srrfeatal  का

 मलय  74.  67  लाख  रूपय ेहै  |  चंकी  इन  कम्पनियों  में  अधिकांश शेयर  निवासियों  के  है  , इसलिए

 fora  बैक  प्राण  इंडिया  इस  पर  विचार  कर  रहा है  |

 श्रीमती  पावती  क्या  मैं  जान  सकती  हूं  कि
 क्या  यह  सही  नहीं  है  कि  पहले

 जब

 क्रम्पनी  बन्द  हो  रही  थी  ae  कार्य  नहीं  कर  रही  थी  तो  वहां  क  कर्मचारियों  ने  कहा
 कि

 हम

 इसे  प्राधिकार  में  लेने  तथा  सहकारी  आधार  पर  चलाने  के  लिए  तेयार  सरकार  ने  इस

 सम्बन्ध में  कदम  उठाये हैं  ?

 श्री  श्रण्णासाहिब  पी०  शिन्दे  :  क्या  ata  तमिलनाडु  सरकार  का  उल्लेख  कर  रही  हो
 ?

 श्रीमती  पा वंती  कृष्णन  :  भारत  सरकार  का

 श्री  श्रण्णासाहिब  पो०  शिन्दे  :  भारत  सरकार  ने  इसे  चलान के  लिए  अपने  अधिकार  में

 लेन  पर  विचार  नहीं  किया  क्योंकि  वहां  की  मशीनरी  बहुत  पूरानी  हैदर  फैक्ट्री  की  श्रमिक  स्थिति

 संतोषजनक  नही ंहै  ।  मेरा  विचार है  कि  इसकी  बिक्री कर  देना  ही  उचित है  ।

 श्रीमती  पावती  कृष्णन  :  मं  यह  नहीं  पूछ  रही  थी  कि  क्या  सरकार  ने  इसे  प्रश्न  हाथ

 लेलिया है
 ?  मरा  प्रश्न  यह  था  कि  df  यह  यूनि-लीवर  अर्थात  विदेशी  कम्पनी  का  उप संगी  है

 अरार  इसमें  बहुत  बड़ी  धन  राशी  लगी  हुई  गर्त  जब  कर्मचारियों  ने  कहा  कि  वे  इसे  सहकारी

 ग्रा धार
 पर  चलान  के  लिए  तेयार  हे  तो  सरकार

 ने
 क्या

 मे  यह  पूछ  रही  हूं  कि  यह  सरकार  द्वारा

 moa  अधिकार में  लेना  नहीं  है  ।

 थी  अण्णासाहिब  पी०  शिन्दे  जब  तक  इस  तरह  की  कम्पनियों  के  प्रबन्ध  को  हस्तो  रित  करने

 की  सरकार  की  सामान्य  नीति  नहीं तब  तक  हम  एकक  को  वाध्य  नहीं  कर  सकते  ।

 meat  महोदय  :  इस  प्रश्न  को  श्री  सी ०  के ०  चन्द्रभान के  प्रश्न  संख्या  293 से  जोड़ा  जा

 सकता  है  ।  क्या  वह  यहां  है
 ?

 श्री  एस०  एम०
 वह  यहां  नहीं  हैँ

 ।
 में  जानना  चाहता  हूं

 कि
 फैक्ट्री

 को
 बन्द

 करने

 के  क्या  कारण  क्या  तमिलनाडू या  दक्षिणी  जोन  में  डालडा  की  मांग  पर्याप्त  नहीं  है
 ?

 माननीय

 मंत्री के  भ्रनुसार यह एकक यह  एकक
 लाभ  नहीं  कमा  रहा  है

 |  यह  घाट  म॑ चल रहा है रहा  है  ।
 किन्तु  क्या

 यह
 सही

 नहीं है  कि  जबकि  कम्पनी  के  समूचे लाभ
 प्रौढ़  हानि  का  लेखा

 एक  ही  संतलन  Ta  में  अंकित

 सरकार  इस  एकक  को  बेचने  की
 अनुमति  दे  रही  है  |  चाहें वह  त्िचरी  ग्रीवा  गाजियाबाद की  फैक्ट्री

 उनका  सन्तुलन  पत्र  एक  ही  है  ae  संतुलन  पत्न  की  उपयोगिता
 को

 पृथक  रूप  से  नही  बांका

 जा
 सकता

 ।  में  जानना  चाहता  हूं  कि  जब  सरकार  की  नीति
 उपभोक्ताओं

 की  डालडा  की  बढ़ती

 हुई  आवश्यक्ता को  पूरा
 करना  है

 तो
 सरकार

 इसे
 किसी  अन्य  उपक्रम  को  बचने  की  बजाय  स्वयं

 art  शिकार में  क्यों  नहीं  ले  लेती  ।  उन्हें  fata व  बं  क  झ्र नम ति के  बना  बेचने  की
 अनुमति  कसे

 दी  गई
 ?

 मुझे  बताया  गया  है  कि  इस  सम्बन्ध  में  रिजर्व  बैंक  से
 किसी

 भी
 प्रकार

 परामर्श नहीं  किया

 गया है  ।
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 अध्यक्ष  महोदय  ग्लानि  ही  जानकारी मत  प्रश्न  पूछिए  ।

 sit  श्रण्णासाहिब  पी०  मुझे  इसमें  कोई  नजर  नहीं  कराती
 ।
 माना

 कि

 विदेशी  प्रभुत्व  वाली
 कोई  कम्पनी

 अपनी  कम्पनी  किसी  भारतीय को  बेचना  चाहती है  तो  हम  वाद क

 क्यों  बने  ।  मैँ  माननीय  सदस्य  के  प्रश्न  को  नहीं  समझ  सका  ।  में  नहीं  समझता  कि  एसा  करके  किसी

 तरह  नियम  अथवा  विनियमों  का  उल्लंघन  gare  |  वास्तविकता  तो
 यह  है

 कि
 विदेशी  मुद्रा

 विनियम

 अ्रधिनियम  की  धारा  31  के  ग्रत्तगत  इत  तरह  की  कम्पनियों  को  रिज व  बेक  से  परामर्श  करना  पड़ता

 हज़ारों  उन्होंने  ऐसा  किया है
 ।

 श्री  एस०  एन०  बुर्जों  :
 feta  बेक  की  इस  पर

 क्या  प्रतिक्रिया है
 ?

 sit  श्रण्णासाहिब  पी०  शिन्दे  :
 व  इसकी  जांच

 कर  र
 ।

 दिल्‍ली  में  अनधिकृत  कालोनियों  को  नियमित  करने  सम्बन्धी  उच्च  शक्ति-प्राप्त॑  समिति

 *283  श्री  अख्तियार  सिंह  मलिक  :  क्या  निर्माण  ate  श्रीवास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंग  कि

 क्या  दिल्‍ली
 में  श्रनघिकत  कालोनियों  को  नियमित करने  सम्बन्धी  उच्च  शक्ति  प्राप्त

 समिति  ने  इस  बीच  सरकार  को  अरपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर  दिया  है

 ;  कार
 यदि  तो

 विलम्ब  क
 क्या  कारण

 समिति  सरकार  को  अपना  प्रतिवेदन  सम्भवत या  कब  तक  प्रस्तुत  करेगी  ?

 निर्माण  शर  आवास  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  दलबीर  :  जी  हां  ।

 तथा  प्रश्न  ही  नहीं  उठता
 |

 श्री  सिंह  मलिक :  दिल्‍ली  में  पंद्रह  लोग  श्रनाधिक्ृत  बस्तियों  में रह  ९३  हूं

 उनका  भविष्य  अंधकार  में  सरकार  (  सुविधा  को  ध्यान  में  रखते  हुये  हर  पल  अपनी  नीति

 बदल  रही  है
 ।

 पिछली  बार  जब  श्री  होम  मेहता  निर्माण  ate  श्रीवास
 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  थे

 तो  उन्होंने  राज्य  सभा  में  यह  वक्तव्य  दिया  था
 कि  1967

 के
 बाद  बनी  सभी  ग्रनाधिकृत  बस्तियों

 को  तोड़  दिया  जायेगा  |  किन्तु  बाद  में  प्रधान  मंत्री  ने  वक्तव्य  दिया
 कि  1971 या  1972 तक  बनी

 सभी  अनाधिकृत  बस्तियां  नियत  कर  दी  जायेगी  ।  भगवान जाने  सरकार  की  क्या  नीति है

 सरकार  इस  सम्बन्ध  में  अपनी  स्पष्ट  नीति  सभा  पटल  पर  रखने  में  सफल  रही  है  ।  में  माननीय

 मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हूं  कि  उच्च  शक्ति  प्राप्त  समिति  की  क्या  सिफारिश  हैं  ate  कया  मंत्री

 महोदय  यह  बताने की  स्थिति में  है
 कि  दिसम्बर  1974  तक  निर्मित  झुग्गी  झोंपड़ियों  को

 अध्यक्ष  महोदय  :
 संक्षिप्त  में  बताइये  |

 थी  अख्तियार  सिह  मलिक  :  श्रीमान  यह  एक  महत्वपूर्ण  प्रश्न  है  ।  उनके  पास  सकता  विभाग

 तथा  अन्य  विभाग  के  कामना  री  सरकार की  नीति  यह  है  कि  मकानों  तथा  लगी  झोंपड़ियों  को

 उनके  बनाने  के  पश्चात  गिरा  दिया  जायें  ।  वें हर  समय  सोयें क्यों  रहते  वे  सतर्क  क्यों  नहीं

 रहते
 ?

 मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  वह  सभा  में  स्पष्ट  रुप स  बतान

 की
 स्थिति  में  हैं  कि  दिसम्बर  1974  तक  बनी  झुग्गी  झोंपड़ियों  को  नहीं  तोड़ा  जायेगा ।
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 घी  दलबीर  सिंह
 :  सरकार ने  अतीत  में  इन  लोगों के  प्रति  बड़ी  सहानुभूति  दिखाई  है  ।

 सर्वेक्षणों  से  पता  चला  है
 कि

 दिल्‍ली  में  कई  अनाधिकृत  बस्तियां  बन  गई  हैं  सरकार  ने  कछ  बस्तियों

 को  नियमित कर  लिया  है  ।  at  1966-67  में  दिल्‍ली  नगर  निगम  ने  एक  सर्वेक्षण  किया  कौर

 उस  सर्वेक्षण के  फलस्वरूप  103  कालोनियां  नियमित  की  गई  उसके  बाद  भी  1967  तक

 68  कालोनियां  नियमित  की  गई  ।  1972  में  एक  सर्वेक्षण  किया  गया  उस  सर्वेक्षण  के

 फलस्वरूप  भी  सरकार  के  ध्यान  में  कई  कालोनियां  are  जो
 नियमित  नहीं थी  ।.  मैं  मानता हूं  कि

 यह  एक  बहुत  बड़ी  समस्या  है  ।  यही  कारण  है  कि  सरकार  ने  इस  समिति  की  नियुक्ति  की  है  are

 समिति  ने  सभी  पतलूनों  का  ग्रध्ययन  किया  है  ।  जब  इस  समिति  ने  अपना  प्रतिवेदन  पेश  कर  दिया  है  ।

 सरकार  इस  प्रतिवेदन पर  विचार  कर  रही  है  ।  विचार  करने  के  पश्चात  श्रग्रतेर  कार्यवाही  की

 जायेगी  ।

 प्रधान  मंत्री  के  वक्तव्य  के  बारे  में  में  इस  समय  नहीं  कह  सकता  ।  किन्तु  सरकार  इस

 मामले  में  सदैव  सहानुभूति  दिखाती  रही  है  ।

 श्री  मुख्तियार  fag  सलिक
 :

 मंत्री  महोदय  द्वारा  दिया  गया  उत्तर  निराशाजनक  है  ।

 श्री  अटल  बिहारी  बाजपेयी  १  बहुत  ही  बेकार  ॥

 श्री  मुख्तियार  सिह  मलिक  :  हां  बेकार  भी  ।  क्या  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  से  जान  सकता

 हूं  कि  सरकार  इस  प्रतिवेदन  घर  विचार  करने  में  कितना  समय  लगायेगी
 ?  क्या  यह  अगले  चुनाव

 तक  होगा ?

 साथ  ही  मैं  यह  भी  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  इन  श्रनाधिक्त  बस्तियों  तथा  झोंपड़ियों  म

 ऑ्रावश्यक  सुविधाएं  दी  गई  हैं  ,

 श्री  जगन्ताथराव  जोशी :  तथाकथित  श्रनाधिकृति  कॉलोनियां  ।

 श्री  दलबीर  सिंह
 :

 सरकार  स्वयं  इस  प्रतिवेदन  पर  शीघ्रता  से  विचार  करना  चाहती  है  कौर  हम

 इस  पर  यथा  संभव  शी  करता  से  विचार  कर  रहे  हैं  सरकार  आवश्यकता  से  प्रतीक  समय  नहीं  लेगी

 श्री
 अटल  बिहारी  बाजपेयी  :  नागरिक  सुविचारों  का  क्या  gat  ?

 श्री  मुख्तियार  सिह  मलिक  :  क्या  वे  मनुष्य  नहीं  है
 ?

 श्री  अटल  बिना  रो  बाजपेयी  :  इस  प्रश्न  का  उत्तर  नहीं  दिया  गया  है
 ।

 थी  मुख्तियार सिह  मलिक  :  मैं  ग्राहकी  सहायता  चाहता हूं
 ।

 meat  महोदय  :  में  प्राप्ति  क्या  सहायता  कर  सकता  हूं
 ?

 मंत्री  जी  हरियाणा  हैं  ate

 श्राप  भी  हरियाणा के  हैं  ।  किन्तु  प्रश्न  दिल्‍ली  के  बारे  में  है
 ।

 मैं  बीच  में  कैसे  as
 ।

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  :  Mr.  speaker,
 second  part  of  the  question  has

 not  been  replied  to.

 निर्माण तथा  झ्रावॉस  तथा  संसदीय  कार्य  मंत्री  :
 जब  तक  कालोनियों

 को  नियमित  नहीं
 कर

 लिया  जाता  तब  तक  प्रश्न  ही  नहीं  उठता
 ।

 हमें
 प्रतिदिन  पर  विचार  करना

 हमें  यह  देखना  है  कि  किसी  कालोनी  को  नियमित  किया  जाय
 ।

 इन॑  सब  बातों  पर  विचार  करना

 है  ॥
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 भगत  मैं  माननीय  मंत्री  से  जानना  चाहता  हूँ
 कि

 यदि  यह  सच  है  कि  नियुक्त

 समिति  न  अनाधिकृत  कालोनियों  के  प्रतिनिधियों  को  नहीं  बुलाया  है  तो  उन्होंने  संसद  सदस्यों  को

 नहीं  बुलाया  है
 ।

 उन्होंने  उन  कालोनियों  के
 प्रतिनिधियों

 तथाਂ  दिल्‍ली  के
 संसद  सदस्यों  के

 विचार
 नहीं  लिए  हैं  |

 (2)  मैँ  माननीय  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हूं
 कि

 क्या  यह  मामला  15  लाख

 लोगों  तथा  लाखों  मकानों  का  नहीं  है  ।  ये  मकान  पक्के  हैं  तथा  इन  पर  करोड़ों  रुपया  व्यय  किया

 गया है  ।  कई  कालोनियों में  तो  नागरिक  सुविधाएं भी  प्रदान  की  जा  चुकी है

 (  3)  मैँ  माननीय  मंत्री  से  यह  भी  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार  प्रतिवेदन  पर  अंतिम  रूप

 से  निर्णय  करते  समय  संसद  सदस्यों  से  भी  परामर्श  करेगी  कौर  अनधिकृत  कालोनियों  क॑  प्रतिनिधियों

 को  woe  विचार  व्यक्त  करने  का  अवसर  भी  देगी  ?

 श्री  Fo  रघु  रामया
 :

 में  मननीय  सदस्यों
 को

 आश्वासन  देता हूं
 कि  सरकार  प्रतिवेदन

 पर

 ग्रीम  रूप  से  निर्णय  लेने  से  पहले  दिल्‍ली  के  सभी  संसद  सदस्यों  से  करेगी  ।

 समिति  ने  कई  कालोनियों  का  सर्वेक्षण  किया  है  ।  प्रतिनिधियों के  माध्यम  से  कालोनियों

 के  निवासियों  के  विचार  समिति  ने  जान  लिए  जब  जैसा कि  aa  कहा है  हम  अंतिम  निर्णय
 लेने

 से  पहले  संसद  सदस्यों  से  परामर्श  किया  जायेगा
 ।

 श्री  प्रबोध  चन्द्र  :  कहा  गया  है  कि  ये  सभी  अनाधिकृत  कालोनियां  है  |  यह  भी  कहा  गया  है

 उन्हें  सभी  नागरिक  सुविधाएं  प्राप्त  मेरी  समझ  में  नहीं  माता  कि  जब  उन्हें  सभी  प्रकार  की

 नागरिक  सुविधाएं  प्राप्त  हैं  तो  उन्हें  ्रनाधिक्त  कालोनियां  क्यों  कहा  जा  रहा  है
 ।

 श्री  दलबीर  सिह
 मानवीय  दृष्टि से  तथा  उनकी  कठिनाइयों  को  दूर  करने की  दृष्टि से  ये

 सुविधाएं प्रदान  की  गई  हैं  ।  जब  तक  यह  कालोनियां नियमित  नहीं  हो  जाती तब  तक  इन  बातों

 को  ध्यान  में  रखा  जाता  है  ।

 श्री  प्रबोध  चन्द्र  :  मरा  प्रश्न  बिल्कुल  भिन्न  है  कौर  उनका  उत्तर  भी  भिन्न  है  ।  प्रश्न

 है  कि  जब  सरकार बिजली  पानी  शादी
 की  सुविधाएं  प्रदान  कर  रही  है

 तो
 क्या  वह  ऐसा कर

 के

 अनाधिकृत  कालोनियों  के  निर्माण  को  प्रतिपादित  नहीं  कर  रही  है  ?

 aft  दलबीर  सिंह :  ये  नियमित  कालोनियां  हैं  क्योंकि  ये  मास्टर  प्लान  के

 नहीं  मास्टर  प्लान  के  अनुसार  कुछ  कालोनियां  हरे  क्षेत्र  एरियाज  )  में  स्थापित हो

 गई  हैं  ।

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  :  Just  now  the  Hon.  Minister  said  that  these

 1  want  to  know unauthorised  colonies  do  not  confirm  to  the  Master  Plan.

 whether  the  Central  Government  are  going  to  consult  the  Delhi  Administra-

 tion  for  making  any  change  in  the  Master  Plan  or  whethor  these  colonies  will

 continuously  come  up  without  being  in  confomity  to  the  Master  Plan.

 श्री  रघु  रामया
 :  यह  अनाधिकृत  कालोनियां  बिना  किसी  अधिकार  के  बना  ली  गई

 ह  ।  य

 कालोनियां  मास्टर  प्लान  के  अनुसार  नहीं  है  ।
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 श्री  Aaa  बिहारी  बाजपेयी
 :

 बिल्कुल  भी  नहीं  ।

 श्री  डी०  एन०  तिवारी  :  कुछ  कालोनियों  में  कई  मकान  गिराये  गए  हैं  किन्तु  कुछ  को  छोड़

 दिया  गया  है  ।  कुछ  लोगों  को  उसके  बदले  में  जगह  दी  गई  किन्तु  सत्य  लोगों
 को  इससे  वंचित

 रखा  गया  ।  इस  भेदभाव का  क्या  कारण  है  ?

 थी  दलबीर  ह  पता  नहीं  माननीय  सदस्य  किन  मामलों  अथवा  कालोनियों  का  उल्लेख

 कर  रहे  हैं  ।  यदि  ऐसा  कोई  विशेष  मामला  हमारे  ध्यान  में  लाया  जायेगा  तो  हम  उसकी  जांच

 करेंगे  ।

 शी  दिनेश  जोरदार  मैं  हिन्दुस्तान  टाइम्स  में  प्रकाशित  कालोनी  के  बारे  में  प्रकाशित

 समाचार  की  कौर  आपका  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहता  हूं  ।  यह  बस्ती  दिल्‍ली  नगर  निगम  के

 क्षेत्र  केन्द्र  यमुना  नदी  के  किनारे  बसाई  गई  यहाँ  लोग  पश्चिम  बंगाल  से  जाये  हैं  ।  उन्हें

 वहां  से  इसलिए  हटाया  क्योंकि  सरकार  वहां  हल्दिया  परिशोधन  शाला  स्थापित  करना  चाहती  ay |

 इन  लोगों  की  संख्या लगभग  5,000  वे  यहां  पिछले  तीन  या  चार  साल  से  रह  रहे  क्या  मैं

 मंत्री  महोदय  से  जान  सकता  हूं  कि  क्या  इस  कालोनी  को  नियमित  किया  जा  रहा  है  हो  क्या  इन

 लोगों  को  वसने  के  लिए  कोई  भ्र ौर  जगह  दी  जायेगी  ?  कौर  क्या  उच्च  शक्ति  प्राप्त  समिति

 कालोनी  को  नियमित  करने  के  मामले  पर  विचार  करेगी ?

 श्री  के
 ०

 रघु  रमेया : उच्च उच्च  शक्ति  प्राप्त  समिति  ने  ara  प्रतिवेदन  दे  दिया  है  ।  मुझे पता

 नहीं  कि  समिति  ने  इस  मामले  पर  भी  विचार  किया  है  अ्रथवा  नहीं  ।  प्रतिवेदन पर  विचार  करते

 समय  मैँ  इसे  ध्यान  में  रखूंगा  ।

 Irrigation  Projects  held  up  due  to  Inter-State  dispute

 *284.  Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  1
 Shri  R.  V.  Bade  af

 :  Will  the  Minister  of  Agriculture

 and  Irrigation  be  pleased  to  state:

 (a)  the  names  of  the  irrigation  projects  which  are  held  up  due  to  inter-

 State  disputes  and  the  time  from  which  each  of  them  is  held  wp;  and

 (b)  the  targets  fixed  in  respect  of  land  irrigation  project  and  the  amount

 of  loss  being  suffered  every  year  on  account  thereof ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Agriculture  and  Irrigation  (Shri  K.N.

 Singh)  :  (a)  and  (b)  A  statement  is  laid  on  the  Table  of  the  House.

 Statement

 (a)  and  (b)  A  statement  giving  the  names  of  irrigation  projects,  their

 planned  annual  irrigation  benefits  and  the  dates  of  their  receipt  in  the  Central

 Water  Commission  the  clearance  of  which  is  held  up  on  account  of  inter

 State  disputes  is  annexed.  [Placed  in  Library.  See  LT  9147/75]

 While  the  development  of  irrigation  has  suffered  in  river  basing

 where  there  are  disputes,  the  country  25  a  whole  cannot  be  said  to  have  su-

 ffered  any  Significant  loss  since  the  funds  available  for  irrigation  have  been

 utilised  on  developing  the  potential  of  the  undisputed  projects,
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 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee :  Sir,  it  has  been  estimated  a  loss  of  rupees

 1,500  crores  is  being  sustained  every  year  as  a  result  of  delay  in  resolving  the

 river  water  disputes.  I  want  to  know  whether  Government  are  considering

 to  declare  the  entire  water  in  the  country  as  national  property  so  that  these

 disputes  do  not  continue  to  be  the  concern  of  states  and  the  Centre  gets  the

 full  powers  ?  I  want  to  know  whether  Government  have  received  any  pro-

 posals  for  the  amendment  of  the  constitution  in  this  regard  ?

 Shri  Kedar  Nath  Singh:  It  is  correct  that  a  lot  of  water  is  being  wasted.

 but  there  is  no  loss  in  respect  of  money,  because  it  is  a  state  subject  and  the

 money  which  they  get  is  utilised  in  other  schemes.  So  far  as  the  question  of

 declaring  water  as  national  property  is  concerned,  it  is  being  negotiated  with

 states,  but  no  decision  has  so  far  been  taken.

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  :  Some  of  the  disputes  are  pending  since  1966

 and  1968.  For  example  the  of  surplus  Ravi-Beas  Watersਂ  1s

 pending
 since  17-11-1966.  Similarly  another  case  of  Punjab-Thein  Dam  is

 pending  since  8-5-1969,  I  want  the  difficulty  in  construction  of  this  dam,

 Is  India  not  an  authorised Is  it  that  some  dispute  is  there  with  Pakistan.

 to  construct  this  dam  and  reject  Pakistans’

 Shri  Kedar  Nath  Singh:  There  is  an  inter-State  disputes  involved  in

 Thein  Dam.  The  states  involved  are  Jammu  and  Kashmir,  Himachal  Pra-

 desh,  Rajasthan,  Punjab  and  Haryana.  Pakistan  has  nothing  to  do  with

 this,’

 श्री हि ०  लक प्पा  :  समाचारपत्रों में  हाल  में  छपा  है  कि  लगभग  एक  सौ  परियोजनाएं  विवादों

 के  कारण रुकी  हुई  हैं  में  इस  बारे  में  नदी  जल  विवादों  के  समाधान  में  विलम्ब के  कारण

 होने  वाली  हानि  का  सरकार  प्रतिमा  जानना  चाहता  हूं  ।  सरकार  द्वारा  इस  सम्बन्ध  में  कोई

 निर्णय  नहीं  किया  गया  है
 ।

 इस  प्रकार इस  कारण  से  कृषि  उत्पादन  बढ़ाने  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा  हैं

 जैसे  कि  कर्नाटक  कौर  अन्य  दक्षिणी  राज्यों  में  हुआ  ।

 श्री  केदार  नाथ  मैने  इस  बारे  में  उत्तर  दे  दिया  है  ।

 श्री
 झा

 लक प्पा
 :

 उन्होंने  उत्तर  नहीं  दिया  है
 ।

 इस  विलम्ब के  कारण  हानि  हुई  है  औरमैं

 नदी  जल  विवादों  के  हल  करने  के  करण  सीमा  चे  देश  में  हुई  हानि  जानना  चाहता हूं  ।  100  परियोजनाएं

 श्री  केदार  नाथ  मुझे  माननीय  सदस्य  के  सुझाव  में  बहुत  रुचि  है  हम  आवश्यक  कदम

 | उठा रहे  हैं

 श्री
 ् क्ञठ

 लक प्पा
 :

 उन्होंने  जानकारी  नहीं  दी  है
 ।

 यह  एक  महत्वपूर्ण विषय  है
 ।  प्रश्न  बहुत

 स्पष्ट है  ।  इतने  वर्षों  तक  परियोजनाओं  को  आरंम्भ  करने  से  कितनी  हानि  हुई  है
 ।

 ये

 विवाद  कब  तक  हल  हो  जायेंगे  मेरे  इस  प्रश्न  का  उत्तर  नहीं  दिया  गया  है  ।

 meat  महोदय  :.
 मैं  बीच  में  बाधा  नहीं  हूं  ।

 श्राप  को  उन्हें  सन्तुष्ट  करना  चाहिये
 ।
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 श्री  केदार  नाथ  सिंह  हम  इस  समस्या के  समाधान  के  लिये  भरसक  प्रयत्न  कर  रहे

 सम्बन्धित  राज्यों  की  बैठक  बलायी  जा  रही
 है

 ।  हमने  हाल  ही  में  मध्य  प्रदेश  कौर  गुजरात  के
 बीच

 विवादों का  हल  निकला  है  ।  इस  पर  ध्यान  दिया  जा  रहा  है  ।

 श्री  पी  ०
 बेंकटासुब्बया  :  यह  तो  संयोग  की  बात  है

 कि
 कुछ  राज्य  एक  नदी  के  ऊपरी  भाग  में  हैं

 और  कुछ  नीचे  के  भाग  मैं  है  ।  हमें  जल  जेवी  राष्ट्रीय  सम्पत्ति  को  व्यथ  में  नहीं  जाने  देता  चाहिये  ।

 कृष्णा  नदी  के  जल  सम्बन्धी  विवाद  के  समाधान  के  लिये  एक  न्यायाधिकरण  नियुक्त  किया  गया  था  ।

 परन्तु  हम  देख  रहे  हैं  कि  कुछ  राज्यों  द्वारा  कानूनी  अड़चन  खड़ी  कर  देने  के  कारण  कोई  निर्णय  नहीं
 किया

 जा  रहा है  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  कृष्णा  नदी  सम्बन्धी  निर्णय  कब  सभा  पटल  पर  रखा  जायेगा

 श्र  दूसरे क्या
 आध्र

 प्रदेश  की  सरकार  ने  मांग  की  है
 कि  गोदावरी

 नदी
 विवाद  को  कृष्णा  नदी

 के  जल  विवाद  से  प्रति  कर  दिया  क्यों  अन्यथा  इसके  समाधान  कौर  दस  वर्ष  aT  जायेंगे

 भ्र  सिचाई  सुविधाएं  उपलब्ध  नहीं  होंगी  प्र  राष्ट्र  को  हानि  होगी  ।

 श्री  केदार  नाथ  में  मानता  हूं  कि  इस  में  बहुत  समय  लगता  है
 ।  परन्तु  जैसा  कि  मैँने

 पहले  भी  कहा  है  हम  इसके  समाधान  के  लिये  कोशिश  कर  रहे  कृष्णा  नदी  के  निर्णय  के  बारे  में

 स्थिति  यह  है  कि  ag  स्पष्टीकरण  प्रक्रम  पर  है  श्र  निर्णय  के  बारे  में  कोई  निश्चित  तिथि  नियत  नहीं

 की  जा  सकती

 श्री  पी०  बेकटासुब्बया  :  राज्य  सरकार  ने  गोदावरी  जल  के  बारे  में  श्रभ्यावेदन  भेजा है
 ।

 इस  पर  केन्द्रीय  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 xr
 a

 श्री  केदार  नाथ  fag  गोदावरी  जल  न्यायाधिकरण  एक  भिन्न  न्यायाधिकरण  कौर  इसकी

 सुनवाई  के  लिए  एक  तिथि  निर्धारित की  गई  है  यह  नहीं  बताया  जा  सकता  कि  यह

 न्यायाधिकरण  क्या  निर्णय  देगी  ।  किन्तु  हम  इस  विवाद  को  हल  करने  प्रयास  नऋकरी  ।

 श्री  के०  एस०  चावड़ा  :  नंदा  नदी  जल  विवाद  पर  गुजरात  के  राज्यपाल  के  सलाहकार

 तथा  मध्य  महाराष्ट्र  तथा  राजस्थान  के  मुख्य  मंत्रियों  के  बीच  समझौता  हो  गया  है  |  किन्तु

 वहां  यह  देखने  के  लिए  कोई  लोक  प्रतिनिधि  नहीं  था  कि  क्या  यह  समझौता  गुजरात  में  नवगाम

 परियोजना
 के

 हित  में  भी  है  अथवा  नहीं  ।  क्या  कृषि  प्रौढ़  सिचाई  उपमंत्री  प्रधान  मंत्री  को  सुझाव  देंगे
 कि

 मई  1975
 से

 पहले  गुजरात  के  लोगों  की  मांग  के  अनुसार  वहां  चुनाव  करा  दिए  जायें
 ?

 | श्री  करार  नाथ  सिंह  :  यह  कहना  सही  नहीं  है  कि  गुजरात  के  हितों  की  उपेक्षा  की  जा  रही  है  |

 उनके  हितों
 की

 भली  भांति  रक्षा  की  जा  रही  है  ।  राज्यपाल के  सलाहकार  तथा  मुख्य  मंत्रियों से
 परामर्श  किया  गया  है  ।  एक  समझौता  किया  गया  कि  निगम  परियोजना  को  छोड़  दिया  जाये  कौर

 अरन्य  परियोजनाओं पर  कार्य  प्रारम्भ  किया  जायें  ।  बिना  किसी  भेदभाव  के  गुजरात म  चार  gfe

 योजनाएं  तथा  मध्यप्रदेश  में  भी  चार  परियोजनाएं  चुनी  गई  हैं
 ।

 Prof.  Sher  Singh  :  Mr.  Speaker,  there  was  a  provision  in  the  Punjab  Re-

 organisa‘ion  Act  which  envisaged  that  if  Punjab  and  Haryana  did  not  decide
 about  the  sharing  of  Ravi  and  Beas  waters,  then  the  Central  Government
 would  decide  it.  About  6  years  have  passed  and  the  water  from  Beas  will  be
 available  to  Haryana  from  the  end  of  this  year  or  early  next  year,  but  no  de-
 cision  has  beea  taken  about  the  Quantum  of  water  to  be  received  by  Haryana,

 9
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 Apart  from  this  till  there  are  no  carrier  channels,  water  cannot  be  availed  of

 Haryana  Government  have  requested  the  Punjab  Government  for  land  to

 construct  carrier  channels.  No  decision  has  so  far  been  taken  in  this  regard.
 Now  there  is  hardly  one  year  left,  I  wrote  a  letter  to  the  Agriculture  and

 Irrigation  Minister  on  the  Ist  February  which  has  not  been  so  far  replied
 to  by  him,  So  I  want  to  know  what  action  Government  is  taking  in  this

 regard.  I  want  to  know  the  date  by  which  decision  will  be  taken  regarding

 sharing  of  water.  Besides  this,  I  want  to  know  the  action  being  taken  by  the

 Government  to  make  land  available  for  constructing  carrier  channels ?

 Shri  Kedar  Nath  Singh  :  Ravi  and  Beas  water  dispute  is  before  the  Cent-

 ral  Government.  We  wanted  that  this  matter  should  be  settled  by  the  Chief

 Minister  of  Punjab  and  Haryana.  Both  the  Governments  have  submitted

 their  representations  to  the  Central  Government  after  consulting  their  legal

 experts.  The  Central  Government  have  sent  them  to  their  legal  experts  for

 knowing  their  opinion  thereon.

 Dr.  Govind  Das  Richharia  :  I  want  to  know  whether  ए  and  MP.  had

 reached  an  agreement  during  the  Chief  Ministership  of  Shri  Kamala  Pati  Tri-

 pathi.  All  the  disputes  had  been  settled  but  the  whole  matter  held  up  on  the

 question  of  constituting  a  Control  Board.  I  want  to  know  when  it  will  be

 restarted  after  constituting  the  Control  Board.

 Shri  Kedar  Nath  Singh:  Mr.  Speaker,  we  have  written  to  the  Madhya
 Pradesh  Government  and  this  matter  will  be  resolved  soon.

 Shri  Madhu  Limaye  :  Mr.  speaker,  from  the  statement  made  by  the  Minister

 if  seems  that  51  projects  in  the  Godawari  basin  are  in  dolldrum  and  out  of

 these  41  projects  alone  are  in  Maharashtra.  Is  the  Hon.  Minister  aware  of

 the  fact  that  the  Maharashtra  state  is  among  those  states,  which  are  backward

 in  the  matter  of  irrigation.  I  want  to  know  whether  some  of  these  projects
 will  be  given  priority  ?

 Shri  Kedar  Nath  Singh  :  As  the  matter  is  before  the  Tribunal,  it  will  be

 difficult:  to  say  that  which  project  will  be  taken  on  priority  basis,

 Mr.  speaker  :  Punjab  is  also  as  backward  as  Maharashtra.

 Dr.  Kailas:  Mr.  speaker,  during  the  last  budget  session  I  came  to  know
 that  all  the  rivers  are  going  to  be  declared  as  national  property  and  a  Bill  will

 be  brought  in  this  regard.  Had  this  Bill  been  brought,;¢here  would  have  beén

 no  excuses  such  as  the  matter  is  before  the  Tribunal  or  the  talks  are  going

 among  the  Chief  Ministers  of  different  states  and  there  would  have  been  no

 delay  and  the  production  of  foodgrains  would  have  been  increased.  There-

 fore,  I  want  to  know,  whether  any  such  Bill,  which  was  appriciated  by  every

 body,  will  be  brought  forward ?

 Shri  Kedar  Nath  Singh  :  I  have  already  clarified  and  opinion  of  the  state

 Goverments  is  sought  in  this  regard  before  bringing  forward  a  Bill  and  the

 same
 is

 being
 done,

 10
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 कृषि  aa  mater  की  सिफारिश  के
 अनुसार

 गन्ने  के  न्यूनतम  सांविधिक  मूल्य
 तथा  अन्य

 सिफारिशें

 286.  डा०  हरि  प्रसाद  शर्मा
 कया  कृषि  ate  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 ait  प्रसन्न भाई  मेहता  |

 करेंगे कि  :

 क्या  कृषि  मूल्य  आयोग ने
 1975

 के  लिए
 क

 न्यूनतम  सांविधिक  मूल्य  में  लगभग

 12  प्रतिशत की  वृद्धि  करने  की  सिफारिश की  है  ;

 यदि  तो  इस  बारे  में  सम्बद्ध  राज्य  सरकार  केन्द्रीय  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 है  ate  इस  पर  चीनी  उद्योग  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ;

 कृषि  मूल्य  झ्रायोग  ने  और  क्या  सिफारिशें  की  हैं  उस  बारे  में  निर्णय  लिये

 गये ;  कौर

 गन्ने  के  मूल्य  में  इस  वृद्धि  के  परिणामस्वरुप  1975 में  गन्ने  के  उत्पादक  का  क्या  लक्ष्य

 प्राप्त  किया  जायेंगी  ?

 कृषि  wit  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रण्णासाहेब  पी०  :  से  एक

 विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 विवरण

 जी  हां  ।  कृषि  मूल्य  भ्रायोग  ने  यह  सिफारिश  की  है  कि
 1975-76

 मौसम  में  चीनी

 फैक्ट्रियों  द्वारा देय  गन्ने  सांविधिक न्यूनतम  मूल्य  को  8.
 5

 प्रतिशत  की  मूल  उपलब्धि  के  लिए

 .  50  रुपये  प्रति  क्विंटल  के  मौजूदा  स्तर  से  बढ़ाकर  9.  50  रुपये  प्रति  क्विंटल  कर  देना

 लेकिन  उक्त  स्तर
 से

 भ्रंधिक  उपलब्धि  में  प्रत्येक
 1

 प्रतिशत  की  वृद्धि  पर  झ्रानूपातिक  प्रीमियम

 देना  होगा
 |

 मुख्य  मंत्रियों के  साथ
 8

 1975  को  हुए  विचार-विमर्श के  दौरान  इस  बात  पर

 सामान्यतया सहमति  प्रकट  की  गई  कि  1975-76 के  लिए  गन्ने  के  न्यूनतम  मूल्य  के  बारे  में  केन्द्रीय

 सरकार  द्वारा  ही  निर्णय  लिया  लेकिन  यह  सुनिश्चित  किया  जाना  चाहिए  कि  उपभोक्ता

 के  लिए  लेवी  चीनी  के  मूल्य  में  कोई  परिवहन  न  किया  जाए  ।

 यह  रिपोर्ट  उद्योग  की  प्रतिक्रिया  जानने  के  लिए  भ्र भी  उन्हें  उपलब्ध  नहीं  की  गई  है  ।

 आयोग  की  oer  सिफारिशें  इस  प्रकार  हैं

 (1)  wets  लिए  उपर्युक्त  श्रभिस्तावित  न्यूनतम  मूल्य  से  अधिक  मूल्य  देने  की  आवश्यकता

 से  बचने के  लिए  विशेषतया  निर्यात  हेतु  चीनी  की  पैदावार  में  भ्र धिक तम  वृद्धि

 करने  के  लिए  बढ़ावा  देने के

 (1)  एक  योजना  तैयार
 की

 जानी  चाहिए  जिसके  श्रधीन  पिछले  वर्ष  की  तुलना  में  !  स

 वर्ष  के  दौरान  पैदाशुदा अधिक  चीनी  से  भ्र ति रिक्त  निर्यात  की  गई  चीनी  से

 हुए  लाभ  को  उद्योग  को  बांटने  की  अनुमित  होगी  ;  कौर

 lt
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 (ii)  फै निट यों
 को

 रिक  माता  में  गलता  प्राप्त  करने
 के

 लिए  सक्षम  बनाने  के  लिए

 खंडसारी  यूनिटों
 की

 पैदावार  पर  लेवी  लगाने  की  परिकल्पित योजना  की

 तुरन्त  कार्यान्वयन  कर  कौर  इन  यूनिटों  द्वारा  देर  उत्पादन  शुल्क  में  पर्याप्त

 वृद्धि  चीनी
 फैक्ट्रियों  की  तुलना  में  इस  समय  खंडसारी  यूनिटों  द्वारा  उठाए

 जा  रहे  श्रान्त ्रीय  फायदे  को  कम  किया  जाना  चाहिए  ;  a

 (2)  किसी  फैक्ट्री के  जो  कि  पिछले  पांच  वर्षों  में  उसके  उत्पादन  से  90

 प्रतिशत  अधिक  पर  उत्पादन  शुल्क  में  छूट  दी  जानी  चाहिए  ।

 इन
 सिफारिशों  पर  कभी  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  गया  है  ।

 ने  अपन  श्रभिस्तावित  मूल्यों  के  आधार  पर  1975-76 के  लिए  गन्ने  के

 उत्पादन  के  लक्ष्य  के  बारे  में  कोई  उल्लेख  नहीं  किया  है  |

 डा०  एच०  पी०  शर्मा
 :

 1974
 से

 1974
 तक  6  महीनों की  वधि

 100  करोड़  रुपये  से  कुछ  ही  अधिक  रुपये  की  चीनी  का  निर्यात  किया  गया  |  1973 में  उसी

 mate
 के

 दौरान
 केवल

 5
 करोड़  रुपये  का  शुभ्रा

 |
 निर्यात  के  मार्ग  में  केवल  यही  एक  बाधा  है

 कि  अधिक  चीनी  उपलब्ध  नहीं  है
 ।

 यदि  हमारे पास  कौर  चीनी  होती  तो  हम  झ्र धिक  विदेशी  मुद्रा

 कमा  सकतें  थे  ।  बाधा  इसलिए  पड़  जाती  है  कि  जब  अधिक  जमीन  में  गन्ने  की  खेती  की  जा

 रही  उसी  अनुपात  में  चीनी  का  उत्पादन  नहीं  बढ़ा  है  ।  तब  भी  आपने  यह  रवैया  अपना  रखा  है  कि

 गन्ने  का  मूल्य  नहीं  बढ़ाया  जायेगा
 ।

 क्या  श्राप  चीनी  के  उत्पादन  को  कम  करना  चाहते  हैं  जबकि

 विदेशी  मुद्रा  जीत  करने  के  मामले  में  चीनी  का  उत्पादन  बहुत  महत्व  रखता  है
 ?

 श्री  moot  साहेब  पी  ०
 शिन्दे  :  इस  वर्ष  चीनी  का  उत्पादन  शीराज़ा  से  अधिक  होने  जा  रहा  है  |

 और  हमें  है  कि  इस  वर्ष  चीनी  का  उत्पादन  सर्वाधिक  होगा  ।  किन्तु

 डा०  एवं  पी  ०
 शर्मा  :  मेरा  प्रश्न  यह  है  कि  उत्तर  प्रदेश  के  पूर्वी  भाग  तथा  बिहार  ही  शायद  सारे

 देश  में  सर्वाधिक  रुप  से  पिछड़े  क्षेत्र  हैं  वहां  गन्ना  ही  एक  मात्र  नकदी  फसल  है  ।  जब  की

 कीमत  कम  कर  देंगे  तो  फिर  श्राप  से  सोच  सकते  हैं  कि  यह  पिछड़ा  क्षेत्र  देश  के  ea  विकसित  क्षेत्रों  के

 स्तर  तंक  पहुंच  जायगा
 ?

 यही  वहां  एक  मात्र  नकदी  फसल  है  श्राप  इसकी  कीमत  पर्याप्त

 रूप  से  नहीं  बढ़ाना  चाहेंगे  ।  फिर  श्राप  HA  यह  आशा  कर  सकते  हैं  कि  इन  क्षेत्रों  का  विकास  होगा  ।

 श्री  श्रण्णासाहेब पी०  शीशे  :  मुझे पता  नहीं  कि
 माननीय  सदस्य  को  यह

 जानकारी  कहां से

 मिली ।  वह  सुपरिचित  हैं  किन्तु  राज  वह  इस  तरह
 की

 बातें  कर  रहे  हैं
 ।

 हमने  गन्ने  के

 मूल्य  को  कम  करने  का  निर्णय  नहीं  किया  है  ।  हमारा  कहना  यह  है  कि  हम  लेवी  चीनी  मूल्य  बनाये

 रखने  में  रुचि  रखते  हैं  ।  किन्तु  उत्पादकों  को  अधिक  मूल्य  देने  के  लिए  उपाय  किए  जा  सकते  हैं  ।  हमने

 गठन  का  मूल्य  कम  करने  का  निर्णय  नहीं  किया  है  |

 डा०  एवं  पी०  शर्मा  :  मांग  की  तुलना  में  यह  कुछ  भी  नहीं  है
 ?

 आपने  प्रति  क्विंटल  केवल  एक

 रुपया  बढ़ाया  है  ।

 श्री  भण्णासाहिब पी०  शिन्दे  हमने  कुछ  नहीं  कहा  है  ।  इस  प्रश्न
 का

 संबंध  अ्रगले वर्ष  के  लिये

 द  का  मूल्य  निर्धारित  करने  के  सम्बन्ध  में  कृषि  मूत्य  आयोग
 की

 सिफारिशों
 से

 है
 ।
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 डा०  एच०  पी०  शर्मा  :  इससे  मैं  संतुष्ट  नहीं  हूं  ।

 श्री  पी०  एम०  मेहता  :  मैं  माननीय  मंत्री  से  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  यह  सही  है  कि  1973-

 74  गें  चीनी की  45  लाख  टन  की  प्र नुमा नित  उपलब्ध  मात्रा  की  बजाय  केवल
 39.  49  लिखे टन

 चीनी  ही  उपलब्ध हुई  ।  ग्रा योग  ने  अपने  प्रतिवेदन  में  बताया  है  कि  इसका  कारण  यह  है
 कि

 सामान्य

 तरीके  से  ब्  की  पिराई  नहीं  की  गई  ।  यदि  हां  तो  इसका  क्या  कारण  है
 ?

 और  क्या  सरकार ने

 सामान्य  रुप  से  पिराई  न  किए  जाने  की  स्वीकृति  दी  है
 ?

 यदि  तो  सरकार  की  कृष  मूल्य  आयोग

 की  सिफारिशों पर  क्या  प्रतिक्रिया  है  ।

 श्री  झ्रण्णासाहिब  पी०  शिन्दे
 :

 सरकार  इन  सिफारिशों  पर  पुरी  तरह  विचार  कर  रही  है

 जैसा कि  मैँने  पहले  कहा  है
 कि

 चूंकि  गत  वर्ष
 39

 लाख  कुछ  टन
 का

 उत्पादन  इस  वर्ष  उत्पादन

 काफी  प्रतीक  होगा  |  1975 के  प्रभाव  हमने
 30

 लाख  टन  का  उत्पादन  कर  लिया  है  |

 हमें  है  इस  उत्पादन  45  या  46  लाख  होगा ।

 श्री  पी०  एम०  मेहता  :  मेरे  प्रश्न  का  उत्तर  नहीं  दिया  गया  ।  मेरा  प्रश्न  यह  है  कि  क्या  उत्पादन

 में  कमी  इस  कारण  हुई  कि  पिराई  सामान्य  ढंग  से  नहीं  की  गई  ।  यह  आयोग ने  बताया  है  ।  मैंने  कारण

 पूछ  हैं  कि  क्या  यह  सामान्य  ढंग  से  पिराई  न  किए  जाने  के  कारण  हुई  है  ।  इस  पर  सरकार की  क्या

 प्रतिक्रिया है  ?

 श्री  श्रण्णासाहिब  पी०  शिन्द े:  इसके  कई  कारण  सीजन  कभी-कभी  फैक्ट्रियां  पिराई  देर

 से  करती  हैं  कौर  कभी  वे  पहले  ही  पिराई  श्रारम्भ  कर  देती  हैं
 ।

 पिराई  में  यह  विभिन्नता  जलवायु

 सम्बन्धी कारणों  से  होती  है  ।  इसकी  कई  ग्न्य  कठिनाईयां भी  जहां  तक  इस  वर्ष  का  सम्बन्ध

 उत्पादन  में  कोई  गिरावट  नहीं  है  इस  वर्ष  सामान्य  ढंग  से  पिराई  की  जायेगी  |  यदि  कृषि

 मूल्य  प्रयोग  ने  कोई  ऐसा  सुझाव  भी  दिया  है  तो  सरकार  ने  उसको  ध्यान  में  रखा  है  |

 श्री  नवल  किशोर  सिह  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  भ्र नियंत्रित चीनी  के  मूल्य  में  वृद्धि

 30 प्रतिशत से  बढ़कर  35  प्रतिशत  हो  गई  लोगों  में  एक  धारणा  उत्पन्न  हो  गई  है  कि  मिल  मालिकों

 ने  लगभग  100  करोड़  रुपये  का  लाभ  कमाया  होगा  |  क्या  सरकार  इस  बात  में  विश्वास  करती  है  कि

 गन्ने का मूल्य का  मूल्य  एक  रुपया  बढ़ाकर गन्ना  उत्पादकों  को  नियंत्रित चीनी  से  होने  वाले  लाभ  का

 TTT  लाभ  होगा  ?

 शी  श्रण्णासाहिब  पी०  शिन्दे  माननीय  सदस्य  की  धारणा  बिल्कुल  गलत  है  कौर  यह  वास्तविक

 तथ्यों  तथा  आंकड़ों पर  श्राधारित  नहीं  है  ।  इसके  बारे  में  एक  प्रथक  प्रश्न  भी  है
 ।

 यह

 प्रश्न  केवल  गन्ने  के  मूल्य  तथा  आयोग  की  सिफारिशों  के  बारे में  है  ।

 Shri  Ram  Chandra  Vikal  :  May  I  know  whether,  the  Agricultural  Prices

 Commission  fixes  the  price  of  sugar  cane  keeping  in  view  the  mputs  used  by

 farmer  in  producing  sugar  cane
 है

 Mr.  Speaker  :  It  is  a  general  question.

 श्री  श्रण्णासाहिब  पी०  शिन्दे
 :

 कृषि  शल्य  जो  एक  विशेषण  निकाय  सर्वप्रथम  उन

 बनियादी  सिद्धांतों  पर  विचार  करता  है  जिनके  आधार  पर  गन्ने  का  मूल्य  निर्धारित  किया  जाता  है  ।
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 ये  बुनियादी  सिद्धान्त  ये  हैं
 :  गत्ते  की  उत्पादन  aa  किसान  की  फसलों  से  होने  वाली  राय

 उपभोक्ताओं  को  उचित  मूल्य  पर  चीनी
 की

 उपलब्धि  ale  ।  ये  ही  मूलभूत  सिद्धांत  हैं  जिनके  stare

 पर  कृषि  मूल्य  प्रयोग  सरकार  को  सिफारिशें देता  है  ।  निस्सन्देह  उत्पादकों  उपभोकक्‍्ताश्रों

 के  हितों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सरकार  ही  अंतिम
 निर्णय  लेती है  ।

 Shri  Mool  Chand  Daga  :  When  we  can  earn  more  foreign  exhange  by  ex-

 porting  sugar,  then  why  do  you  fix  the  price  of  sugar  cane  at  only  Rs.  9.  Why

 don’t  you  give  them  incentive ?  The  farmers  are  spending  more  money

 inputs  for  irrigation.  All  the  states  have  increased  the  water  charges.

 श्री  श्रण्णासाहिब  पी०  शिन्दे  :  सरकार  को  पुरा  पता  है
 ।

 चूंकि  ग्रन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  चीनी

 का  अधिक  मूल्य  है  इसलिए  सरकार  चीनी  के  निर्यात
 को

 बढ़ाने  के  लिए  हर  संभव  कदम  उठा  रही

 है  ।  राज हम  पहले  से  कहीं  अधिक  चीनी  का  निर्यात  कर  रहे  जहां  तक  गन्ने  के  मूल्य  का  सम्बन्ध

 राज्य  सरकार  द्वारा  उत्पादकों  के  हितों  का  पूरा  ध्यान रखा  जाता  है
 ।
 अधिकांश  राज्यों  का  यही

 प्रयास है  कि  किसानों  को  अधिक  मूल्य  दिया  जाये  ate  यही  कारण  है  कि  चीनी  के  कारखानों  में  इस

 वर्ष  अधिक  गन्ना  शीराज़ा  है  ।

 श्री  इन्द्रजीत  मल्होत्रा
 :

 प्रभी-कभी  मंत्री  महोदय  ने  उत्तर  दिया  है  कि  कृषि  मूल्य  श्रायोग  किसी

 विशेष  वस्तु  का  मूल्य  निर्धारित  करने  से  पहले  उत्पादन  लागत  तथा  प्रत्य  बातों  को  ध्यान  में  रखता

 है  ।  यह  सामान्य उत्तर  मैं  विशेष  रुप  से  गन्ने  के  बारे  में  जानना  चाहता  हूं  कि  कृषि  मूल्य  आयोग

 ने  एक  रुपया  बढ़ाने  की  सिफारिश  करने  से  पहले  किस  प्रक्रिया  को  अ्रपनाया है  ?

 शी  श्रण्णासाहिब पी  ०  यह  सही  है  कि  क़षि  मूल्य  आयोग  को  उत्पादन  लगात के

 निकला  आंकड़ों को  प्राप्त  करने  में  कुछ  कठिनाई  होती  है  ।  किन्तु देश  की  विभिन्‍न

 जलवायु  क्षत्रों  में  उत्पादन  लागत  श्रांकड़ों  को  एकत्रित  करने
 की

 योजना  के  बारे  में  भारत  सरकार

 द्वारा  लिए  गए  निर्णय  के  फलस्वरुप  कई  केन्द्र  स्थापित  किए  गए  हैं
 ।

 इसमें  कुछ  समय  लगेगा  किन्तु

 शायद  अगले  वर्ष  आंकड़े  उपलब्ध  हो  जायेंगे  फिर  कृषि-मूल्य  आयोग  सरकार  को  बढ़िया  ढंग  से

 जानकारी दे  सकेगा

 श्री  ato  किंरुतिनन
 :

 श्रीमान  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  यह  सही  है  कि  सरकार  ने  गन्ना

 उत्पादकों
 को  उत्पाद  सहायता  की  अनुमति  दे  दी  जिससे  कि  किसानों  की  किसी  भी  तरह  सहायता

 नहीं हो  रही  है  ?  यदि  हां  तो  किस  हद  तक
 ?

 मैं  यह
 भी

 जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  तमिलनाडु  सरकार

 ने कद्रीय  सरकार  से  सरनू  रोध  किया  है
 कि

 यह  उत्पाद  सहायता  उत्पादकों  तथा  गन्ना  उत्पादकों  दोनों  को

 बांटनी  चाहिए
 ?

 यदि  हां  तो  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  कौर  क्या  कृषि  मूल्य  योग  ने  इस  बात
 को  ध्यान  में  रखा  है  ?

 श्री  श्रण्णासाहिब पी०  श्रीमान यह  उत्पाद  रियायत  चीनी  फैक्ट्री  को  पहले.श्रौर

 बाद  में  पिराई  करने  पर  दी  जाती  है  ।  शायद  माननीय  सदस्य
 को

 चीनी  उद्योग  के  स्वरुप  का  पता
 होगा

 ।  जब  हम  पिराई पहले  करते  हैं  तो  चीनी  कम  निकलती  है  ।  यहां  तक  कि  जब  फैक्ट्रियां देर
 से  भी

 पिराई  करती  हैं  तो  भी  चीनी  का  उत्पादन  कम  होता  है  ।
 इसलिए  फैक्ट्रियां  पिराई  जा  री

 इसके
 लिए

 उत्पाद  रियायत दी  जाती  है  ।  चाहे  वह  पहले  हो  अथवा  विलम्ब  से  ।

 14
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 जहां  तक  तमिलनाडु  सरकार  a  प्राप्त  सुझाव  का  संबन्ध  तमिलनाड़ु के  मंत्री  ने  मेरे  वरिष्ठ

 सहकर्मियों  '  तथा  मेरे साथ  इस  मामले  पर  इस  महीने  की  तारीख  को  चर्चा  की  दौर  हमने

 उन्हें  आश्वासन  दिया  है  कि  हम  इस  सुझाव  पर  विचार  करेंगे
 ।

 किन्तु  हमने  उनका  ध्यान  इस  तथ्य  की

 ait  आकर्षित  किया  कि  भारत  सरकार  द्वारा  जारी  किए  गए  नए  सांविधिक  आदेश  के  अनुसार

 भ्रनियंब्रित  चीनी  में  से  50  प्रतिशत चीनी  से  होने  वाला  लाभ  उत्पादक  को  भी  मिलेगा  |  इसके  लिए

 उसे  गाने  का  स्रतिरिक्त  मूल्य  दिया  जाएगा  ।

 तई  दिल्लो  में  गैर  सहायता  प्राप्त  मिडिल  स्कूल

 श्री  चन्द  लाल  चुराकर  :.  क्या  समाज  कल्याण  site  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 नई  दिल्ल  में  कितने  गैर  सहायता  प्राप्त  मिडिल  स्कूलों  को  मान्यता  दी
 गई  ;

 क्या  पिछले  कई  वर्षों  से  इनमें  से
 कुछ  स्कूलों  में  प्रशिक्ष त

 अध्यापक  शिक्षा  कार्य
 कर  रहे  हैं

 और  अध्यापकों  के  साथ  झ्र भी  तक  सेवा  संबंधी  कोई  लिखित  करार  नहीं  किया  गया  है  ;

 क्या  इन  स्कूलों  में  श्रेणी तीन  तथा  चार  के  कर्मचारियों  को  निर्धारित  वेतनमान  नहीं

 दिये  जाते  कौर

 यदि  तो  सरकार  दवारा  उक्त  स्कूलों  के  प्रबन्धकों  के  विरुद्ध  कार्यवाही की  गई

 ह ै?

 समाज  कौर  कल्याण  मंत्रालय तथा  संस्कृति  विभाग  में  उप  मंत्री  to  पी०  यादव )

 दिल्ली
 प्रशासन  दवारा  भेजी  गई  सूचना  के  ware  नई  दिल्‍ली  में  गैर  सहायता  प्राप्त  पौर

 मान्यता  प्राप्त  31  मिडिल स्कूल  हैं  ।

 ae  (#1)  अपेक्षित  सूचना  की  जा  रही  है  कौर  सभा  पटल  पर  रख  दी

 ।

 Shri  Chandulal  Chandrakar  :  May  I  know  whether  Government  is  aware

 of  the  fact  that  a  lot  of  money  was  collected for  different  purposes  from  the

 students  of  these  schools  and  they  are  utilising  this  money  for  their  personal
 affairs.  Ifso,  what  steps  have  been  taken  to  check  it  Will  the  Government

 place
 a

 list  of
 the  names  of  such  schools  on  the  table  of  the  House  ?

 Shri  D.P.  Yadav:  1  will  take  necessary  action,  if  the  hon.  member  gives
 me  the  particulars  of  the  schools  and  funds  collected  by  them.

 Shri  Chandulal  Chandrakar  I  can  say  for  instances  that  Happy  School
 has  collected  more  than  Rs.  sixty  thousand.  Many  other  schools  are  also

 collecting  the  funds.

 What  is  the  number  of  such  aided  schools  wherein  the  provisions  of  Delhi
 Education  Act,  1973  have  been  made  applicable.

 Delhi  Directorate  of  Edu-

 cation  has  not  so  far  made  nominations  for  the  Managing  committees  of  the

 schools.  What  ste  ps  havo
 been

 taken  by  the  Delhi  Directorate  of  Education
 in  this  behalf 2
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 Shri  D.P.  Yadav:  32  out  of  45  unaided  Middle  Schools  have  submitted

 their  schemes  of  management.  Education  Department  have  given  their

 observaiions  in  the  cases  of  twenty  schools,  Cases  of  other  schools  are  under

 consideration.

 सेवा  निवृत्त  होने वाले  कमंचा  रियों  के  लिए  श्रीवास  योजना
 लागू  करना

 289.  श्री  एच०  Fo  एल०  भगत  |
 कन्द  क्या  निर्माण ate  प्रवास  मंत्री  यह  बता

 चौधरी  दलों  सिंह

 की  कृपा  करेंगे कि  :

 सेवा  निवृत्त  होने  वाले  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  के  लिये  श्रीवास  योजना  के

 कार्यान्वयन  में  गत  एक  वर्ष  में  कया  प्रगति  हुई  ;  भर

 योजना  को  सुधारने  के  लिये  सरकार  ने  क्या  उपाय  किये  हैं  ?

 निर्माण  ate  आवास  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  दलबीर
 :  इस  योजना के  अधीन

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  ने  सेवा-मित्रवत  होने  वाले  लोगों  के  लिए  मकानों  की  निर्माण  तीन  वर्गों  में

 maid  निम्न  मध्यम  प्राय  वर्गों  तथा  जनता  में  प्रारम्भ  किया  है
 जो

 इस  प्रकार  हैं

 (i)  हाजिरी  गाडन
 में

 निम्न
 राय  वर्ग  के

 --150
 मेकान

 (ii)  शेख  सराय  में  मध्यम  राय  वर्ग  के  टाईप  मकान

 (ii)  शेख  सराय  में  मध्यम राय  वर्ग  के  लिए  नबी  ठाईप के के  --93  मकान

 (iv)  मदन गिर  में  जनता  टाईप  मकान

 राजौरी  गार्डन में  निम्न  राय  वर्ग  के  150  मकान  पूर्ण  होने  के  चरण  में  शेष  मकानों

 के  निर्माण कार्य  की  1975  में  पूर्ण  हो  जाने  की  संभावना  है  ।

 यद्यपि  सीमेंट  इरादी  के
 भ्रत्यधिक

 प्रभाव  के  कारण  निर्माण  कार्य  की  प्रगति  में  बाधा

 पड़ी  है  तो  भी  यह  योजना  ठोस  है  तथा  इसमें  किसी  भी  सुधार  अथवा  संशोधन की  कोई  श्रांवश्यकता

 नहीं है  ।

 श्री  एच०  न  एल०  भगत
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  यद्यपि  यह  योजना  दो  al  पहले  बनायी  गयी

 फिर  भी  किसी  सेवानिवृत  कर्मचारी  को  att  तक  मकान  प्रसाद  नहीं  किया  गया  है
 ?

 दिल्‍ली
 में  श्रंघिकांश  सरका री  कर्मचारी  केन्द्रीय  कर्मचारी  हैं  ।  इसके  श्रतिरित्त  दिल्‍ली  नगरपालिका

 शर  अन्य  उपक्रमों  के  कर्मचा  री  भी  हैं
 ।  इन  सब

 बातों  के  देखते  हुये  यह  योजना  श्रपंगाप्त  नहीं

 है
 ?  एक

 सरकार  सेवानिवृत  कर्मचारियों  के  भवन  निर्माण  के  लिये  स्थान  gare  करने  तथा

 योजना  के  अधिक  उदार  बनाने  संबंधी  कार्य  को  प्राथमिकता  दगी  ?

 16
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 a ae

 श्री  दलबीर  सिंह  :  इंस  योजना के  भ्रन्तगंत  571  मेकान  बनाये  जाने  हैं  ।  मैं  उत्तर

 में  कह  चुका  हूं  कि  भ्र भी  तक  किसी  मकान  का  निर्माण  कार्य  पूरा  नहीं  gat  है
 ।

 कुछ

 मकानों  का  निर्माण  हज  पूरा  होने  जा  रहा  सितम्बर  1975  तक  निर्माणाधीन सभी

 मकानों  का  निर्माण  कार्य  पुरा  हो  जायेगा  ।  जैसे कि  माननीय  सदस्य ने  सुझाव  दिया

 वर्तमान  श्रमिक  कठिनाई  के  समय  योजना  को  अधिक  उदार  नहीं  बनाया  जा  सकता  ।

 श्री  एच०  हि०  एल०  भगत  :  यदि  श्राप  एक  साधारण  नागरिक  के  लिये  प्लाट  तथाਂ

 मकानों  का  कर  रहे  है ंतो  सेवा-निवृत  सरकारी  कमंचारियों  के  लिये  कुछ

 शत  निश्चित  करने  में  क्या  कठिनाई  है
 ?

 sit  दलबीर  सिह  सेवा-निवृत  कर्मचारी  भी  सामान्य  योजना  के  शभ्रन्तर्गत  बनाये

 जा  रहे  मकानों  के  लिये  भ्रावेदन  पत्न  दे  सकते  हैं  ।

 निर्माण  श्र  अ्रावास  तथा  संसदीय  काय  मंत्री  के
 ०
 रघुरामंया  )  :  दिल्‍ली  विकास

 प्राधिकरण  योजनाकारों  के  सभी  लोग  आवेदन  पत्न  दे  सकते

 चारियों के  लिये  पहले  ही  50  प्रतिशत तक  आरक्षण  है

 Shri  Dalip  Singh  :  What  is  the  amount  sanctioned  for  it  and  how  many
 houses  are  being  constructed ?  He  said  that  150  houses  are  being  constructed
 in  Rajouri  Garden  and  24  are  being  constructed  at  Sheikh  Sarai,  How’  many

 houses  will  be  completed  in  1975  and  how  much  amount  has  been  sanctioned

 for  the  same  2

 Shri  Dalbir  Singh  :  I  have  already  stated  that  571  houses  of  all  catégorié
 are  being  completed.  Approximately  Rs.  one  crore  will  be  spent  on  it

 प्रश्नों के  लिखित  उत्तर

 Written  answers  to  question

 गुजरात
 के

 प्रभाव  ग्रस्त  क्षेत्रों  में  चारे  के

 285.  शी  चे कारिया

 श्री  रवीन्द एम०  पटल  ॥

 क्या  कृषि  त्र  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे कि

 राज्य  के  प्रभाव  ग्रस्त  क्षेत्रों  में  गत
 छः

 महीनों  के  दौरान  पशुओं
 है  े

 भाएँ  के  लिय  ्  फिगर  डिपो  खों  को

 दै

 सत
 दौरान  कितनी  मात्रा  में  चारे  का  वितरण  किया  गया उक्त  अवधि

 के

 कृषि  कौर  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रण्णासाहेब पी०  :

 तथा  हत  की  ल
 लिखकर

 ल  दी  गई  मंठ  के  चक्  सूखे  से  प्रभावित  भरक  fey
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 में  खोले  गये  चारे  के  डिपुओं  की  संख्या  कौर  गत
 छः

 महीनों  के  दौरान  वितरित  किए  गए

 चारे  की  मात्रा  इस  प्रकार  है  ay

 विवरण

 जिले का  नाम  चारे के  1-  9-74 से

 स०
 डि पुन्न ों

 वितरित की

 सख्या  गई  मात्रा

 मीटरी

 टनों

 23 1.  जामनगर  8,528

 2.  कच्छ  82  19,457

 3.  राजकोट  24  4,208

 45  3,775

 5.  श्रम रेली  19

 6.  भड़ौच  429

 24  366 7.  भावनगर

 झ्रहमदाबाद
 10  2,550

 18  2,323
 9.  महलाना

 16  1,952 10.  बनासकांठा

 11.  साबरकंधा

 1,196 12.  जूनागढ़

 12  144
 13.  केरा

 14.  बड़ौदा
 13

 15  पंचमहल

 294  44,969

 18
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 अमरीका  से  गेह  की  खरीद

 288.  श्री  नीति राज  सिंह  चौधरी :  क्या  कृषि  कौर  सिंचाई  मंत्री  यह  बताने को  कृपा

 करेंगे  कि :

 क्या  भारत  ने  जेसा
 कि

 समाचार  पत्तों  में  प्रकाशित  हुमा  हाल  में
 wat

 से  1975  की  फसल  को  7  लाख  टन  गेहूं  खरीदा

 यदि  तो  किस  मूल्य  शौर

 इस  वर्ष  att  कितना  ag  खरीदने  का  विचार  है  ate  कितना  गेहूं  ara

 जा  चुका

 कृषि  कौर  सिचाई  मंत्रालय में  राज्य  मंत्रो  श्रण्णासाहेब  पी०  :

 भ्र  1975  के  दौरान  wa  तक  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  से  कुल  14.  88

 लाख
 मी०

 टन  गेहूं  की  खरीदारी  की  गई  है  जिनके  मूल्य
 140

 डालर  से  लेकर
 150

 डालर  प्रति  मी०  टन

 इस  समय  यंह  बताना  कठिन  है  कि  इस  ay  के  दौरान  गेहूं  की  कुल  कितनी

 खरीदी  जायेगी  ।  स्थिति  की  बराबर  समीक्षा  की  जाती  है  फसल  की

 ग्रान्तरिक  विदेशी  मुद्रा  की  स्थिति  ate  अन्य  संगत  तथ्यों

 को  ध्यान  में  रखते  हुये  जितनी  मात्रा  आवश्यक  होती  है  उतनी ही  मात्रा  विदेशो ंसे  खरीदी

 जाती है

 श्रीोरोविल्ल  में  परियोजना  का  त्याग

 श्री  एस०  एस०  परती : थि  कया  समाज  कल्याण  कौर  संस्कृति  मंत्री  यहं  बताने

 की  कृपा  करेंगे

 (#)  क्या  यूनेस्को  द्वारा  प्रायोजित  पांडिचेरी  राज्य  के  artifact  नामक  स्थान  पर

 उसे  भ्रन्तर्राष्ट्रीय स्तर  का  नगर  बनाये  जाने  की  परियोजना  को  त्यागा  जा  रहा  कौर

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण

 शिक्षा  और  समाज  कल्याण  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  में  उप  मंत्री  डॉ०

 पी०  :  श्रौरोविल्ले  में  परियोजना  यूनेस्को  द्वारा  प्रायोजित  नहीं  at  गई

 बल्कि  श्री  अरविद  सोसायटी  द्वारा  प्रायोजित  की  गई  थी  ।  सरकार  को  ऐसी  कोई

 कारी  नहीं  है  कि  प्रायोजक  परियोजना  को  छोड़  रहें

 प्रश्न  नहीं  उठता
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 चाना  के
 क  ज  म

 खुले  बाजार  में
 बिकने  वाली

 कोट  में  बृद्धि होने  से चीनी  के  का  खानों

 बो  लाभ

 291.  श्री  बारे  दत्त  :  क्या  कृषि  ate  सिंचाई  मंत्री  ae  बताने  की  कंपा  करेंगे

 )'  क्यां  सरकार  ने  खुले  बाजार  में  बिकने  वाली  चीनी  के  कोटे  में
 5  प्रतिशत

 की  वृद्धि  करके  उसे
 30

 प्रतिशत  से
 35

 प्रतिश्त  कर  दिया  श्र

 an  इस  वृद्धि  से  चीनी  के  कारखानों  के  मालिकों  .100/  करोड़  रुपये

 से  भी  अधिक  को  लाभ  होंगा ?

 कृषि  कौर  सिंचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रण्णासाहेब पी०
 :  जी  हो

 लेवी  चीनी
 क

 मूल्य  वृद्धि  करने  से  बचने  के  लिये  ही  मुक्त  बिक्री
 की

 चीनों

 के  में  5  प्रतिशतਂ  कीं  बौद्ध  करने  ar  निर्णय  कियां  थी  ।  ag  बताना  जल्दबाजी

 होगी  कि  इसके  परिणामस्वरूप उद्योग  को  कोई
 अतिरिक्त

 लाभ  होगा  भी  या  नहीं

 स
 iad

 ax  यदि  होगा  तो  कितना  पूरे  साल  में  मुक्त  चीनी  की  बिक्री  को  बेचने

 उद्योग  द्वारा  प्राप्त  ated  लाभ  पर  यह  निसार

 Talks  with  Agriculture  Ministers  of
 Cairo

 and.  Khartoum

 #999.  Shri  Jambuwant  ‘Dhote  :  Will  the  Minister  of  Agriculture  &  Irri-

 gatioh  be  pleased‘ to
 ‘state

 (a)  whether  any  aspects  of  trade  were  discussed  with  the  Ministers  of

 Agriculture  of  Cairo  and  Khartoum  during  their  visit  to  this  country;  and

 (b)  if  so,  the  salient  features  thereof ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Agriculture  &  Alt Irr  igation  (Shri

 Annasaheb  Shinde)  :  (a)  The  Agriculture  Ministers  of  Arab  Republic  of

 Egypt  and  Sudan  did
 net:

 छि  India  recently.

 (b)  Does  not  arise.

 उठाये  जाने के
 बाद  बस्ती के  मूल्य  में  वृद्ध

 293. श्री  सी  ०  mo  mary  :  क्या  कृषि  कौर  सिचाई  मंत्री  यंह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  नियंत्रण  उठाये  जाने  के  बाद  से  हिन्दुस्तान
 लीवर  लिमिटेड जैसे

 पति  के  मुख्य  उत्पादकों  द्वारा  वनस्पति  के  मूल्य  में  अत्यधिक  वृद्धि  की  गई
 ||

 क्या इंस  मूल्य  वृद्धि  के  बावजूद  हिन्दुस्तान  लीवर  लिमिटेड  at  क्षमता

 का  उपयोग  नहीं  कर  रहा

 यदि  तो  स्थिति  सुधारने
 के  लिये  सरकार  कां  क्यां  कार्यवाही  करेंगे  कां

 विचार  हैं  ?
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 कृषि  ste  सिंचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रण्णासाहेब  पी०  :

 1975  को  वनस्पति  के  मूल्यों  को  वि नियंत्रित  करने  कई  एक  फैक्ट्रियों  ने

 sat  मूल्यों  छोटे  डिब्बों  में  पैक  किए  हुये  पदार्थों  के  बारे  में  मामूली  बृद्धि

 की  थी  (4  से  5  प्रतिशत  हिन्दुस्तान  लीवर  लि०  के  मामले  में  यह  बृद्धि  मामूली

 अधिक  6.5  प्रतिशत  विभिन्नताओं  के  बाद  में  कुछ  एक  ने

 लीवरज  लि०  दोनों  पैक  साइज  ने  wad  मूल्यों  में  कभी  कर  दी  थी
 ।

 हिदुस्तान  लीवर  लि०ਂ  ने  तीनों  यूनिटों  में  यूनिट  बेचा  जा

 रेहा  वनस्पति  के  उत्पादन  में  उल्लेखनीय  वृद्धि  कर  दी  है  gala  उत्पादन

 1974  के  692  मी ०  टन  से  बढ़कर  1975  2,314  मी ०

 1975  के  पहल  पखवाड़े  में  1,615  मी०  टन  हो  गया
 ।

 इन  में  से  दो  यूनिटों  की  क्षमता

 के  एक  भाग  का  हाइड्रोजेनंटिंग तेलों  के  लिये  शी  इस्तेमाल  किया  जातों फर्म  इस

 तल  को  साबुन  तैयार  करने  के  लिये  इस्तेमाल  करती

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 मध्य  प्रदेश  में  वन  विकास  निगम

 294.  श्री  इसहाक  संम्भली  :  क्या  कृषि  ake  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 (®)  कया  राज्य  में  वन  विकास  निगम  की  स्थापना  का  प्रस्ताव  मध्य  प्रदेश  सरकार  के

 धीन हैं  ;  कौर

 यदि  हां  तो  उस  पर  केन्द्रीय  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  हैं  ?

 कृषि  ale  सिंचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अण्णा साहेब  पी०  :
 जी  हां  ॥

 '
 राज्य  वन  विकास  निगमों  की  स्थापना  राष्ट्रीय  कृषि  आयोग  की  वनਂ

 उत्पादन  नि री  सम्बन्धी  अन्तरिम  रिपोर्ट  की  सिफारिशों  के  अनुसार  की  जा  रही  है  ।  भारत

 सरकार  राष्ट्रीय  कृषि  आयोग  की  सिफारिश  स्वीकार  कर  चूंकि  है  ।  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना के

 दौरान  राज्य  बन  विकास  निगमों  में  साम्य  अंशदान  करने  के  लिये  भारत  सरकार  ने  10  करोड़  रुपय

 की  व्यवस्था  की  है  ।

 ae  1974
 के

 दौरान
 छात्र  संसद

 का  श्रायोजत

 295.  श्री  कार  एन०  बर्मन  :  कया  संसदीय मंत्री  :  यह  बतान की  कृपा  करेंग  कि :

 1974  क  दौरान  wath  छात्र  संसदों  की  कुल  संख्या  कितनी  है  ;

 1974  क
 दौरान  उन  पर  कुल  कितनी  राशि

 ae
 की  गई  ;

 वर्ष  1974  क
 सब  से  कुशल  छात्र  का  नाम  क्या  है  तथा  उसे  कितनी  राशि  का  पुरस्कार

 दिया  गया  ;  और

 ग्रामीण  रत्नों  विशेषकर  पिछड़  वर्गों
 क
 विद्याथियों क  लिय  यह  योजना  ore

 करन  क  लिय  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करन  का  विचार  है  ?
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 निर्माण कौर  श्रीवास  तथा  संसदीय  कार्य  मंत्री
 कण

 :  कौर

 युवा  प्रतियोगिता  योजना  के  प्रन्तर्गतु  वर्ष  1974-75  के  दौरान  दिल्ली  में  उच्चतर  माध्यमिक

 विद्यालयों  में  49  युवा  संसदों  कृत्रिम  संसद  क  नाम  से  का  आयोजन  किया  गया  ।  वर्ष

 1974  के  दौरान  संसदीय  काय  विभाग  ने  वर्ष  1973-74  की  प्रतियोगिता  पर  प्रमुखतया  पुरस्कार

 वितरण  समारोह पर  लगभग
 8500

 रुपये  खर्चे  किये  थे
 |

 युवा  संसद  प्रतियोगिता  योजना  में  वर्ष
 के

 सबसे  कुशल  विद्यार्थी  के  चुनने  कोई

 व्यवस्था  नहीं है
 |

 यह  योजना  दिल्‍ली  के
 संघ

 राज्य  क्षेत्र  में
 मान्यता  प्राप्त

 शिक्षण  संस्थाओं  के  लिये  निर्दिष्ट

 है  श्र  इसके  ्  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  स्थित  विद्यालय  भी  जाते  हैं  ।

 गेहूं
 क  नृत्यों में  वृद्ध

 296.  श्री  एम०  राम  गोपाल  रेड्डी
 :

 क्या  कृषि  ate  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगें कि

 क्या  सरकार
 को

 पता  हैं  कि  दिल्‍ली  ate  उत्तर
 प्रदेश  में  विशेष  रूप से

 गाजियाबाद

 में
 260  रुपये  प्रति  किट्टी

 की
 दर

 से
 बेचा  जा  रहा  है

 प्रौढ़
 इसके  मूल्य  मास  प्रति  बढ़  रहे

 हैं  ;  शरर

 यदि  तो  गेहूं  के  मूल्यों  पर  नियन्त्रण  करने  ae  उन्हें  कम  करने  के  लिये  क्या  उपाय

 करने  का  विचार है  ?

 कृषि  कौर  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ग्रण्णासाहेब  पी०  :  गेहूं  के

 मूल्यों  में  खुदरा  बाजार  में  उतार  चढ़ाव  हो  रहा  है  लेकिन
 1975

 से  उत्तर  प्रदेश  दिल्ली

 में  मूल्यों में
 सामान्य  तथा  कुछ  नरमी  दांयी हैं  ;

 दिल्‍ली  शर  उत्तर  प्रदेश  में  गेहूं  के  मूल्यों  में  वृद्धि  को  रोकने  के  लिये  निम्नलिखित  sora

 किये  गये  हैं  :--

 1.  उत्तर  प्रदेश  के  पश्चिमी  जिलों  में  गेहूं  के  sere  जिला  संचलन  पर  से  प्रतिबन्ध  हटा  लिये

 गये  थे  जहां  पर  खुदरा  व्यापारियों  को  यह  सुविधाएं  दी  गई  थीं
 कि

 वे  लेवी  दिये  बिना  किसी  भी  क्षेत्र

 से  उत्पादकों  से  सीधे गेहूं  खरीद  सकते  हैं ।

 2.  24-6-1974  से  खुले  बाजार  की  गेहूं  के  थोक  अर  खुदरा  मूल्य  158  रुपये

 कौर  161  रुपये  प्रति
 क्विंटल  निर्धारित

 किये  गये  थे  ।

 के  श्राम  जनता  को  चुनिंदा 3.  उचित  मूल्यों  की  दुकानों  के  माध्यम  से  fe

 सहकारी  स्टोरो ंसे  भी  161  रुपये  प्रति  क्विंटल  की  दर  पर  गेहूं  सप्लाई  की  जा

 रही है  ।
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 4.  जब  कभी  शिकायतें  प्राप्त  होती  गेहूं के  लाइसेंसधारियों  की  जांच  की  जाती  है  ।

 1974 में  जमा  को  बाहर  निकलवाने के
 लिये  विशेष  अभियान भी  शुरू

 किया गया  था

 कलकत्ता  स्थित  भारतीय  खाद्य  निगम  के  कर्मचारियों  हारा  हड़ताल

 297.  श्री  कृष्ण  चन्द्र  हाज़िर  :  क्या  कृषि  शौर  सिंचाई  मंत्री यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 कि

 च्े
 पर  क्या  कलकत्ता  स्थित  भारतीय  खाद्य  निगम

 के  कर्मचारी  गत  कुछ  दिनों  से  हड़ताल

 यदि  तो  इस  हड़ताल  के  क्या  कारण हैं  ;

 कर्मचारियों की  मांगों  को  पूरा  करने  के  लिये  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गई

 है ं?

 कृषि  श्र  सिचाई  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  अ्ण्णासाहेब  पी०

 कौर  कलकत्ता  स्थित  भारतीय  खाद्य  निगम  के  विभागीय  कर्मचारी  27-1-1975  से

 कानूनी  ढंग  से  हड़ताल  पर  हैं  ।  हड़ताल  के  नोटिस  भारतीय  खाद्य  निगम  कर्मचारी  संघ  ने  अपनी

 सेवा-शर्तों  के  बारे  में  प्रति  मांगें  रखी  हालांकि उनकी  मुख्य  मांग  उन  887  कर्मचारियों

 को  फिर  काम  पर  वापस  लेने  से  संबंधित  है  जिनकी  भारतीय  खाद्य  निगम  द्वारा  कलकत्ता  कम्पलैक्स

 में  फालतू  भण्डारण  स्थान  छोड़ने  के  फलस्वरूप  छंटनी  कर  दी  गई  थी  ।  छंटनी  किये  गये  कर्मचारियों

 की  नियोक्ता-वारे ब्यौरा  इस  प्रकार  है  :--

 भारतीय  खाद्य  निगम  386

 केन्द्रीय  भाण्डागार  निगम  287

 पश्चिमी  बंगाल  राज्य  व्यापार  निगम  214

 जोड़  887

 ििवावतिताात

 भारतीय  खाद्य  निगम  ने  मांगों  पर  विचार  किया  है  ।  उन्होंने  कर्मचारी  संघ  को  उनकी  प्रत्येक  मांगों

 के
 बारे

 में  29-1-75 को  उत्तर  भज  दिया  है  ।  फरवरी  1975  में  की  गई  पेशकंश  भारतीय

 खाद्य  निगम  ने  छंटनी  किये  गये  325 से  350  कर्मचारियों तक  को  वापिस  लेने  का  प्रस्ताव

 रखा  है  लेकिन
 उनके  पूर्वचरित  की  जांच  तथा  डाक्टरी

 परीक्षा  की  जायेंगी  कौर  उन्हें  अनुशासन  तथा

 औद्योगिक  शांति  बनाये  रखने  के  लिये  प्रतीक्षा  करनी  होगी  ।

 23



 Written.  Answers  March:  10,  1975

 उबर  क  यम  alg  का  प्रस्ताव

 298.  श्री  नरेन्द्र  कुमार  सिंधी  क्या  कृषि  और  सिंचाई  संतरी यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  सरकार  उर्वरक  के  मृत्य  में  वृद्धि  करने  के  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रही  है  ;

 नगा

 कटि  के  सूत

 gy

 हैं  तथा  छोड  किसा

 वर्तमान  मलय  परं

 उर्वरक  खरीदने में  कठिनाई  भ्र तु भव कर  रहे  हैं  ;

 (7)  यदि
 क  नित  ty  का  a.  वर  बा  ै  rar  उसाया  और  थी ठे  किसानों

 के  हितों  की  किस  प्रकार  रक्षा  की  गारेगी
 ?

 कृषि  श्र  सिंचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अ्रण्णासाहेब  पी ०
 आयातित

 तथा  देश  में  तैयार  होन  वाले  श्रमोनियम  सल्फेट  तथा  कैलशियम  श्रमोनियम  नाइट्रेट
 के

 अ्रधिकतम  खुदरा  मूल्य  सरकार  द्वारा  निर्धारित  किये  जाते  हैं  ।  का  संचालन

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  केन्द्रीय  उबे  रक  पुल  के  माध्यम  से  होता  है  ।  पुल  से  वितरित होने  वाले  उबर कों

 के  खुदरा  मूल्य  को  केन्द्रीय  सरकार  निर्धारित  करती  है
 ।

 केन्द्रीय  ह  पुल  हानि
 न

 लाभ
 के

 प्राकार  पर  कार्य  करता  है  पुल
 की

 वित्तीय  स्थिति  की  समय  समय  पर  पुनरीक्षण  करने  की  व्यवस्था

 है  ।  ऐसा  एक  पुनरीक्षण किया  जा  रहा  है  ।

 तथा  बैरकों की  लागत  में  ग्रत्यधिक  विधि  हो  जाने  कारण  इनका  मूल्यों

 में  1  1974 से  प्रौसतन  80
 प्रतीत

 तक  की  भारी  बढ़ोत्तरी हुई  थी  ।  उर्वरकों  की  खरीद
 के

 बारे  में  छोटे  किसानों  के  हितों  की  रक्षा  करने  के  लिये  सरकार  ने  उत्पादन,ऋण  की  सीमा  बढ़ा  दी  है  ।

 इससे  किसान  लाभ  उठा  लेंगे
 |

 सीमान्त  कृषक  तथा  कृषि  श्रमिक  परियोजना  के  क्षेत्रों में  एक  हेक्टर

 भूमि  वाले  सीमान्त  किसानों  के  लिए
 खादानों

 के  लिये  337.  प्रतिशत तक
 की  राज्य  सहायता

 प्राप्त  करने  की  व्यवस्था  है  ।  एक  after  दो  लिये  सायक  से  धक  100  रुपये एक  वर्ष  अथवा दो

 वर्षों के  मौसमों के  लिए  200  रुपये  राजसहायता  मिल  सकती  हैं  ।

 चावल  मिसरों  कौर  छोटे  उत्पादकों  से  प्राप्त  लेवी

 209.  श्रीमती  रोजा  विद्याधर  देशपांडे
 L  $  क्या  कृषि  मौर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने की  कपा

 श्री  सरज  पिंड

 करेंगे  कि  सरकार  को  सभी  राज्यों  में  चावल  मिसरों  कौर  छोटे  उत्पादकों  से  कितनी  लेवी  प्राप्त  हुई

 कृषि  झ्र  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रण्णासाहेब  पी  ०
 :  एक  विवरण  सभा

 के  पटल पर  रखा  जाता  जिसमें  1974-75 के  चालू  खरीफ  विपणन  मौसम  के  दौरान  चावल

 कौर  धान  की  झ्र धि प्राप्ति  का  राज्यवार  ब्यौरा  दिया  गया  इसमें  विभिन्न  राज्यों  में  निर्धारित की  गई

 दरों  के  अनुसार  मिल-मालिकों  /  व्यापारियों  से  चावल  के  बारे  में  उत्पादकों  से  भान  के  बारे  में

 प्राप्त की  गई  लेवी  शामिल
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 विवरण

 चालू  खरीफ
 विपणन  मौसम  1974-75  के  दौरान  चावल

 कौर  धान
 की  राज्यवार

 प्राप्ति  को  बताने  वाला  विवरण  ।

 मी  ०
 टन  में

 क

 प्र धि प्राप्ति  1974-75

 राज्य  हाए

 कुल  चावल

 (  8-3-1975

 की  सूचना के

 ATM

 1.  ग्रान्ट्स  प्रदेश  344  227  496

 129  86

 26 बिहार  34  48

 गुजरात  ला  हल्ला  15  10

 हरियाणा  231  Neg  231

 6.  जम्म तथा  कश्मीर  tm ono  36  24

 117  78

 23  15

 मध्य  प्रदेश  46  116  124

 10.  महाराष्ट्र  80  57

 11.  उड़ीसा  22  18  34

 12.  पजाब  689  265  865

 1  3.  राजस्थान  12

 14.  तमिलनाडु  fom  pam  480  317

 15.  उत्तर  प्रदेश  238  240

 16.  To  बंगाल  70  116  147

 17.  17  12

 a  Coe  a  a  ay  ee  Se  SS  SG  EER  SERS

 1,667  1,688  2,792
 a
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 ee

 खन्ड सारी  पर  लवी  लगाने  के  कारण  उत्तर  प्रदेश

 में  खन्डसारी  एककों  का  बन्द  होना

 300.  श्री  निकालकर  |

 श्री  एस०  एन  मिश्र  J
 w  क्या  कृषि  ate  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करे  कि  :

 ~

 क्या  सरकार को  पता  लगा  है
 कि

 उत्तर  प्रदेश
 में  खण्डसारी

 पर  लेवी  लगाये  जान

 के  बाद
 1300

 खण्ड सारी  एकक  बन्द हो  गये  है  ;

 |

 उत्तर  प्रदेश  खण्डसारी  निर्माता  संघों  ने  केन्द्रीय सरकार  से  हस्तक्षेप  करने  तथा

 उधोग  को  बचाने  के  लिए  खण्डसारी  लेवी  हटाने  का  अनुरोध  किया  श्र

 यदि  तो  उस  पर  सरकार की  क्या  प्रतिक्रिया है
 ?

 कृषि  श्र  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (stt  अण्णासाहेब  पी०  652

 खंडसारी  यूनिट  बंद  हो  गए  थे  ,  लेकिन  231  यूनिटों ने  बाद  में  फिर  पिराई  शुरू  कर  थी
 ।

 sie  यह  मालूम  सुग्रा है  कि  कुछ
 खंडसारी  निर्माताओं  के  प्रतिनिधि

 प्रदेश  सरकार से  मिले  जोकि  प्राधिकारी  है  कौर  जिसने  खंडसारी पर  लेवी  लगाने
 की  नीति

 की  समीक्षा  करने के  लिए  निर्णय  लिया था  ।  सावधानी पू वंक  विचार  करने
 के

 बाद  उत्तर  प्रदेश

 सरकार ने  अपने  निर्णय में  कोई  भी  परिवर्तन न  करने  का  फैसला  दिया  है  |

 नागार्जुन  सागर  परियोजना

 *  301.  श्री  सी०  जनार्दन  :  नया  कृषि  कौर  सिचा ई  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 शौर
 नागार्जुन  सागर  परियोजना में  निर्माण  कार्यों  की  वर्तमान  स्थिति  कया है  ;

 तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  कौर  इस  बारे
 में

 सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया है
 ?

 कृषि  झर  सिचाई  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  केदार  नाथ  श्र

 सागर  बांध  का  कार्य  पूरा  हो  चुका  है
 ।

 दक्षिण  तट  पर  नहर पर
 91  किलोमीटर

 की
 लम्बाई  तक

 तथा  arr  तट  पर  नहर पर  115  किलोमिटर की  लम्बाई  तक  कार्य  पूरा  हो  चुका  है  ate  सिंचाई

 के  लिए  पानी  छोड़  दिया  गया  है  ।  नहरों  के  शेष  भागों में  कार्य  प्रगति पर  |

 परियोजना  के  पूर्ण  होने
 में  देरी  लागत  में

 वृद्धि  तथा  धनराशि  मिलने  के
 कारण

 हुई है  ।
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 उत्तर

 के  लिए  पोलैंड  द्वारा  सहायता
 की  पेशकश

 2759.  श्री  जी०  बाई०  कृष्णन
 :

 कया  कृषि  we  सिचाई  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  पोलैंड  ने  एक  संयुक्त  उद्यम
 भीन  क्षेत्र  प्रोसेसिंग

 एकक
 की  स्थापना  की

 gems  के
 रूप

 में  भारतीय  तट  का  मत्सयग्रहण  सम्बंधी  सर्वेक्षण  करने  के  लिए  भारत  में  एक

 नौवहन  निर्माण तथा  अनुसंधान  केन्द्र  गठित  करने  की
 पेशकश

 की  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य
 कया

 कुकी  ate  सिचाई  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  प्रभ  दास
 :

 पोलैंड  ने  भारत

 के  उत्तरी  पश्चिमी  तट
 पर

 मत्सय  ग्रहण  सम्बन्धी  सर्वेक्षण  करने  उसका  खर्च  वहन  करने  की

 पेशकश  की  है  ।  पोलैंड  ने  भारत  को  केरल  में
 '

 ट्रालर  निर्माण  द  की  स्थापना  करने  के  सम्बन्ध

 में  भी  सहायता  देने की  पेशकश  की  है  ।

 इन  प्रस्तावों
 पर  जनवरी  ,  1975 में  हुई

 भारत-पोला  सयुक्त  आयोग
 के  दसरे

 afar  के  दौरान  मत्स्य  की  भ्र  कृषि  विषयक  कार्यकारी  दल  की  बैठक  में  विचार  किया  गया  था

 सर्वेक्षण  के  सम्बन्ध में  वापस  में  यह  तय  पाया  कि  पहले  पक्षों  के  मत्स्य  की  विशेषज्ञों  को  सर्वेक्षण  कार्य
 -

 समावेशी  मत्स्य की  सर्वेक्षण  जलयान  की  किस्म  कौर  सर्वेक्षण  करने  वाले  जलयान  के

 लिए  उपस्करों  की  व्यवस्था  करनें
 के  बारे  में  विचार  करना  चाहिये

 ।  पोलैंड  ने  भारत से  अनुरोध

 किया है  कि  मात्स्थ
 की

 विशेषज्ञों
 का  एक  दल

 पोलैंडਂ
 भेजा  जाए

 ।
 लैंड  के  भ्रनुरोध  पर  विचार  किया

 जा  रहा है  ।  इस  बात  पर  भी  सहमति  हो  गई  है  कि  ade  पोलैंड  ही  aaa  खर्चे  पर

 एक  प्रारम्भिक  सवक्षण  दल  भेजेगा  ।  यह  दल  केरल  सरकार के  विचारार्थ केरल  में  एक

 निर्माण  ६  की  स्थापना  करने  के  विषय  एक  रिपोर्ट
 तैयार  करने .  हेतु  एक  प्रस्ताव

 प्रस्तुत  करेगा
 प्रस्ताव  प्राप्त  होने पर  झ्रागामी  कार्यवाही  शुरू  करने  के  लिए  उस  पर  विचार  किया

 जायेगा  ।

 Use  of  Cow  and  Pig  Tallow  Industry

 16",  Shri  Mahadeepak  Singh  Shakya:  Will  the  Minister  of  Agriculture
 and  Irrigation  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  cow  and  pig  tallow  is  used  in  many  industries;  and

 (0)  if  80,  the  names  of  such  industries  and  the  steps  taken  by  Government,

 to
 check  its  use 2

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Agriculture  and  Irrigation  (Shri
 Prabhudas  Patel)  :  (a)  and  (b)  The  required  informa  ti  On SAUL  is  being  collected
 and  will  be  laid  on  the  table  of  the  Sabha  in  due  conrse.
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 Groundnut  Development
 Scheme  in  Khargaon,  M.P

 2761.  Shri  G.C.  Dixit:  Will  the  Minister  of  Agriculture  and  Irrigetion

 be  pleased  to  refer  to  the  reply  given  to  Unstarred  Question  No.  2248  on  12th

 August,  1974  regarding  groundnut  development  in  Khargaon  and  Mandsaur,

 M.P.  and  state

 (a)  whether  the  scheme  regarding  groundnut  development  scheme  in

 Mandsaur  and  Khargaon,  Madhya.  Pradesh  has  been  approved  by  the  Central

 Government;  and

 (b)  if  not,  the  reasons  for  delay
 ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Agriculture  and  Irrigation  (Sh

 Prabhudas  Patel)  :  (a)  The  approval  of  the  Government  of  India  to  the  con-

 tinuanee  of  the  Centrally.  sponsored  Scheme  for  Oilseeds  Develo  pment  in

 Madhya  Pradesh  during  197  4-75  has  already  been
 conveyed

 to  the  Stat  te  Govern-

 ment.  This  includes  Development  of  Groundnut  in  Khargaon  and  Mandsaur

 districts  of  the  State.

 (b)  Does  not  arise

 लाख  से  वेत  बागान

 2762.  श्री  अशोक  बाकला  क्या  कृषि  कौर  सिचाई  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किं

 लद्दाख  मे
 बेंत  बागान से  कूल

 कितनी  वार्षिक  राय  होती  है  ;

 क्या  उस  जिले  में  बेंत  बागान  के  भ्रन्तगंत शर  ales  क्षेत्र  लान ेका  प्रस्ताव है

 बेंत  बागान  के  अ्रस्तगंत  कुल  कितना  क्षेत्र  लाया  गया  है
 ?

 कृषि  atc  सिचाई  मंत्रालय में  उप  मंत्री  प्रभू  दास  पटेल  )  :
 से  जम्मू

 व  कश्मीर  राज्य  से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  कौर  प्राप्त  होते  ही  सभा  पटल
 पर  रख  दी

 जायेगी  |

 दिल्‍ली  दग्ध  योजना  में  दस  के  टोकनों  के  लिए  पंजीकरण  की  श्रेणियां  कौर  संख्या

 2763.  श्री  नारायण  चन्द  पराशर  :  कया  कृषि  ste  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 दिल्ली  दुग्ध  योजना में  श्नावेदकों  के  नाम
 कितनी

 कौर  किस  किस  श्रेणी  में  बजे  किये

 जात  ह

 15-2-75  को  दिल्‍ली  दुग्ध  योजना
 में  कुल

 कितने  आवेदकों  के  नाम  at

 धौर

 ज  चालू  वित्तीय  वर्ष
 में

 में  महीनेवार इन  श्रेणियों  में  से  प्रत्येक ने  कितने  कितने  टोकन

 जारी  किये  गये  |?
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 कृषि  alt  सिचाई  मंत्रालय में  उप  मंत्री  प्रभ  दास  श्रावित-पतों  को

 निम्नलिखित  सात  श्रेणियों में  at  किया गया  है

 1  भ्रत्यन्त  महत्वपूर्ण  व्यक्तियों  are  सिफारिश  किए गए  श्रावदन  पत्न  ।

 चिकित्सा के  भ्राता  पर  डाक्टरों  द्वारा  सिफारिश  किए गए  आवेदन पत्र  ।

 रक्षा  कम  चोरियों  के  प्रस्वेदन-पत्न  ।

 सरकारी  शअ्रंघिकारियों  के  श्रीचंदन-पत्  ।

 5  अन्य  सरकारी  कर्मचारियों  क  भ्रावदन-पत्र  ।

 6.  विशेष  तथा  अत्यावश्यक  परिस्थितियों  क  श्रन्तगत  सिफारिश  किए  गए  आवेदन

 पत्न ।

 सामान्य ॥

 15-2-75  तक  दिल्‍ली  दुग्ध  योजना ने  दूध  के  ara  a
 लिए

 1,10,295  दर्ज

 किए

 प्रत्यक  श्रेणी
 के  ae areagtT  1:4-74 से  28-2-75

 तक
 की

 wat  #
 अलग  अलग

 महीनों  में  जारी  किए  गए  टोकनों

 कीं  संख्या  का  विवरण
 संलग्न है  ।  -

 fact

 1-4-74  से  28-2-7 तक  प्रत्येक  श्रेणी

 कं. अ्रन्तगंत  जारी  फि
 गए  टोकनों  का  विवरण  ।

 गप

 विशेष
 अत्यन्त  सुरक्षा  '  सरकारी  रक् Lo)

 कंमंचारी परिस्थितियां  ममंह्त्वेमिण

 व्यक्ति

 4-74  281  225  189  705

 5-74  322  114  115  25  574

 6-74  197  84  126  415

 7-74  251  111  165  19  546

 8-74  356  147  190  17  710

 9;  74  455  155  322  939

 10-74  374  113  15  299  801

 11-74  357  114  196  671

 12-74  241  85  135  463

 1-75  343  158  384  894

 351 2-75  361  71  786

 a  a EES

 कल  7,509
 ee  क्ययययययएएए
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 ——  ee

 False  सोमैया पद्  दि  a  एसोसिएशन  की  शौर  स  श्रम्यावेदन area  गवर्नमेंट

 2764.  श्री  वयालार  रवि  :  saree  श्र  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  सरकार
 को  मत्स्य  क्षेत्र  विभाग

 के
 प्लव मान

 HAA  की  शिकायतों  के  बारे  में  सेन्ट्रल  गवर्नमेंट  फिशिंग  सीमित  ऐसोसिएशन  sae  से

 कोई  आवेदन  प्राप्त  मुद्रा  कौर

 यदि
 तो  उस  का  सार  क्या है

 तथा  उनकी  शिकायतों
 क ेदूर  करन ेके  लिए  क्या

 कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 कृषि  कौर  सिचाई  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  प्रभु दास पटेल  )
 :.  हां

 wea  गवर्नमेंट  फिशिंग  सीमेंस  एशोसिएशन  के  श्रभिवेदनों  की  समय  समय  पर  जांच

 की  गई  है  ।  उनकी  शिकायतें  निम्न  बातों
 से  संबंधित  है  ।  वेतनमानों  में  पूरे

 मंहगाई  नगर  भत्ते  की  समुद्र  में  मात्स्यकी  जलयानों  पर  रहने  की  अवधि  में

 कारियों  को  10  रू०  प्रति  दिन  प्र  किया  क
 सदस्यों  को  रू०  प्रति  दिन  की

 दर
 से  भोजन

 संबंधी  भत्ते  की  श्रदॉयग्री  पूरा  मंहगाई  कौर  नगर  भत्ता  प्र  दान
 करने  उपयुक्त  दरों

 पर

 भोजन-संबंधी  भत्ते  की  भ्र दाय गी
 करने  क  लिए  उनकीं  मांग  मंजूर  की  जाचुकी  हैं  तथा  आवश्यक

 आदेश  जारी  कर  दिय  गये  है  फ्लोटिंग  स्टाफ  के  वेत नामों  म  संशोधन  करने  के  प्रश्न  पर  विचार  किया

 जारहा है
 ।

 Use  of  Hindi  Medium  in  L.L.B.  Examinations

 *9765.  Shri  Dhan  Shah  Pradhan  :  Will  the  Minister  of  Education,  Social

 Welfare  and  Culture  be  pleased  to  state  :

 (a2)  whether  Government  have  issued  an  order  to  the  effect  that  L.L.B,

 students  in  all  the  universities  of  the  country  can  use  Hindi  as  medium  of

 their  examination,  if  they  so-  desire;  and

 (b)  if  so,  the  reaction  thereon  so  far  2

 The  Minister  of  Education,  Social  Welfare  and  Culture  (Prof.  §.  Nurul

 Hasan)  :  (9)  No,  Sir

 (b)  Does.  not  arise.
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 1

 स्कूलों में  का  पढ़ाया  जाना

 शी  के
 ०  मानना  क्या  समाज  कल्याण  कौर  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करें  गे

 कि

 क्या प्रत्येक  स्कूल  में  का  अध्ययन  श्रनिवायं  बनाने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के

 विचाराधीन  हैं

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  क्या है
 ?

 शिक्षा  शौर
 समाज

 कल्याण  मंत्रालय  तथा  सकती  विभाग  में  उप  मंत्री  डी०  पी०

 एसा  कई  प्रस्ताव  भारत  सरकार
 क  विचाराधीन नहीं  है

 ?

 प्रश्न नहीं  उठता

 चालू  वर्ष  में  भारतीय  खाद्य  निगम  द्वारा  चावल  की  वसूली

 767.  श्री  डी०  पी०  जदेजा  :  क्या  कृषि  शर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे

 कि

 (*)  कया
 गत  वर्ष

 की  तुलना  में इस
 वह

 चावल  का  उत्पादन  afew  sare  ;  कौर

 यदि  तो  इस व  ay भारतीय  निगम  द्वारा  प्रत्येक  राज्य
 मे
 पे

 कितने  चावल  की  वसूली

 की  गई

 ?

 कृषि  शौर  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  श्रण्णासाहेब  पी०

 )  विशेषकर  महा  राष्ट्र
 उत्तर  प्रदेश  शादी  के  कई

 त्रों  में  सखा  पड़ने  शर  बाढ़  कराने  के  खरीफ  मौसम  में  धान  कीਂ  फसल  के  उत्पादन

 को  धक्का  लगा  तदनुसार,देश  के  चावल के  कूल  उत्पादन में  1973-74 की  तलना  में  1974-

 75  में  गिरावट  ,  wa की  सम्भावना है  |

 सर चाल  खरीफ  विपणन  मौसम  1974-75 म
 जब  तक  ~  कारी  एजेंसियों  जिनमें

 भारतीय  खाद्य  निगम
 भी  शामिल  द्वारा  राज्यवार  श्रधिप्राप्त  चावल

 के  हिसाब से

 धान  की मात्रा  बताने  वाला  विवरण  संलग्न है
 |
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 विवरण

 चालू  खरीफ  विपणन  मौसम
 1974-75  के  दौरान  सरकारी  एजेंसियों  में  भारतीय

 खाद्य  निगम  भी  शामिल  द्वारा  राज्यवार  श्रधिप्राप्त  चावल  के  हिसाब

 से  धान  की  मात्रा ।

 1000  टन

 राज्य  अधिप्राप्ति  1974-75  चावल  (  धान

 ae  ee  ee  अस  ee

 8-3-1975 तक

 प्राप्त  जानकारी

 पर  आधारित

 ge  re  a  नयायावनयया +

 श्रामण्य  प्रदेश  496

 2.  86

 बिहार  48

 10

 5.  हरियाणा  231

 जम्म  तथा  कशमीर  24

 78

 काल  15

 मध्य  प्रदश  124

 10  महाराष्ट्र  37

 11  34

 12  पजाब  865

 13  राजस्थान

 14  तमिलनाडु  317

 15  उत्तर  प्रदेश  240

 147 16  प०  बंगाल

 12 17  अन्य

 जोड़  2,792

 कान
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 Less  Levy  on  Farmers  having  their  own  Tubewells

 2768.  Shri  Martand  Singh  :  Will  the  Minis‘er  of  Agriculture  &  Irri-

 gation  be  pleased  to  state  the  names  of  the  S'ates  which  have  less  levy  on  the

 farmers  having  their  own  tubewells  in  compariso;  tc  those  farmers  whe

 depend  on  public  irrigation  system  and  detailed  information  in  regard  1o

 Madhya  Pradesh  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Agriculture  Irrigation  (Shri

 Annasaheb  P.  Shinde)  The  required  information  is  being  collected  and

 will  be  laid  on  the  Table  of  the  Sabha.

 चावल  के  उत्पादन  में  भारी  विधि

 2769  श्री  पी०  वबकटासब्बया  क्या  कृषि  att  सिचाई  tae  बताने की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  देश  में  चावल  के  उत्पादन में  शीघ्र ही  भारी  वृद्धि  होने  वाली है

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  क्या

 इस  दिशा
 में  क्या  प्रगति  हुई  है  कौर  इस  बारे  में  यदि  कोई  कार्यक्रम  बनाया  गया  है

 तो  वह  है
 ?

 कृषि  att  सिचाई  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  प्रभ दास  ी

 1966-67  से  चावल  की  अधिक  उत्पादन  शील  किस्मों  की  खेती  प्रारम्भ

 करने  से  देश  में  चावल  का  कल  उत्पादन  जो  वर्ष  1965-66 में  3059  लाख  मीटरी  टन  था

 ay  1973-74  म  बढ़कर  |  grat  वर्षो 4374  लाख  मीटरी  aq  हो  गया

 के  दौरान  उत्पादन  मैंगलोर  विधि  होने  की  सम्भावना है  |

 1973-74  में  440  लाख  मीटरी  टन  के  उत्पादन को  अधार  स्तर  मानते

 हुए  पांचवी  योजना
 के

 दौरान
 चावल  के  उत्पादन का  लक्ष्य  540  लाख  मीटरी टन  निर्धारित  कि

 गया है  ।  100  लाख  मीटरी  टन के  इस  अतिरिक्त  उत्पादन  का  अधिकांश  भाग  अधिक  उपज  देने

 वाली  किस्मों  की  खेती  से  हो  सकेगा  ।  अ्रनुमान  है  कि  इन  किस्मों  की  बुबाई  का  क्षेत्र  जो  वर्ष  197  3-

 1974 में  100  लाख  हैक्टर  पांचवीं  योजना  की  श्रविध के  wed  में  बढ़कर  165  लाख

 हैक्टर  हो  जाएगा  ।  अच्छी  किस्म के  वनस्पति-रक्षण  रासायनिक  तथा  ऋण  की

 सप्लाई  करके इस  कार्यक्रम  को  पूर्ण  सहायता  दी जाती है  ।

 भ्रमित  उपज  देने  वाली  उपलब्ध  किस्में  मुख्यतः  रबी  तथा  ग्रीष्म
 के

 मौसमों  और  नियंत्रित

 सिचाई  की  परिस्थितियों  क शअ्रन्तगत  खरीफ  मौसम

 में  कूछ
 क्षेत्रो

 में  सफल  सिद्ध  हुई  है

 ।

 खरीफ
 के  मौसम  के  दौरान  इस  फसल  को  प्रायः  मानसून  की  श्रनियमितताशओं पर  निर्भर  रहना  पड़ता है

 श्र  इससे  जल  व्यवस्था  की  गम्भीर  समस्याएं  पैदा  होती हैं
 |

 इसके  wea  मौसमों की

 तुलना  में  खरीफ के  मौसम  के  दौरान  इस  किस्मों  पर  कृमि  तथा  रोगों  की  अधिक  प्रभाव  पड़ने

 की  संभावना हैं  ।  aa  विभिनन  कृमि  जलवायु  संबंधी
 कृमि

 तथा  रोग  प्रतिरोध
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 ठंड
 को  सहनकर  सकने  वाली  एंव  सापेक्षिक

 रूप  से  ग्रसित  प्रोटीन  वाली  उपयुक्त  किस्मों  के

 विकास  के  लिए  अखिल  भारतीय  समन्वित  चावल  सुधार  परियोजना  के  श्रन्तगंत  भ्रनुसंधान  करने

 के  लिए  प्रयास  किये जा  रहे  है
 ।

 मिनिकीट  कार्यक्रम  के
 माध्यम

 से  इन  नई  किस्मों  को  किसानों म

 लोकप्रिय  बनाया जा  रहा  है  ।

 कृषि  तथा  रोगों  के  श्रावण  की  सूचना देने  एंव  किसानों  को  न्यूनतम कृषि  नाशी  औषधियों

 के  प्रयोग  से  फसलों  की  सुरक्षा  करने  के  संबध  में  जानकारी  देने  के  लिए  एक  कार्यक्रम

 भी  प्रारम्भ  किया  गया  हैं  ।

 तकनोलॉजी  के  व्यापक  प्रसार  के  माग  में  राने  वाली  कठिनाईयों  का  करने  के  लिए

 एक  सं चाल नात्मक  अनुसंधान  परियोजना भी  प्रारम्भ  की  गई  है  ।  इससे  देश  में  चावल  के  उत्पादन

 में  काफी  वृद्धि  होगी  ।  इसके  देश  में  चावल  का
 उत्पादन  बढ़ाने  के

 लिए
 उत्तर

 पूर्वी
 राज्यों

 में  धान
 की  श्रीमती  बुवाई  करके  कौर  जल  की  सामायिक  व्यवस्था  करके  कौर

 सामुदायिक
 नक्सलियों  लगाकर  फसल

 की
 उन्नत

 विधियों  को  प्रारम्भ  किया  जा  रहा  है
 |

 केरल  में  भारतीय  खाद्य  निगम  द्वारा  बिक्री  डिपो  का  खोला  जानां

 ध
 2770.  श्रीराम  चन्द्र  कडनापत्ली :  क्या  कृषि  कौर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  भारतीय  खाद्य  निगम
 ने  केरल  में

 अपना  बिक्री
 डीपो  खोला  है

 :

 यदि  तो  इससे

 उपभोक्ताओं

 को  मूल्य  उपलब्धता  सहित  सभी

 दृष्टियों  से  लाभ  हुआ है
 ;  ग्रोवर

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  क्या

 कृषि  कौर  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रण्णासाहेब  पी०

 सूचना  एकत्रित  की
 जा

 रही  है  कौर  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 वर्ष  1975-76  के  लिए  कीटनाशक  औषधियों  की  आवश्यकता

 2771.  श्री  वीरभद्र  सिह

 श्री के  ०  लक प्पा
 कृषि  और

 सिचाई  मंत्री
 यह

 बताने  की  कपा  करेगे

 क्या  इस  बात  का  अनुमान  लगाया  गया  है  कि  वर्ष  1975-76  के  लिए  देश
 में

 कीटनाशी  औषधियों  की  आवश्यक्ता क्या
 शौर

 यदि  तो  उसके  बारे  में  तथ्य  क्या  हैं
 ?

 84.
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 कृषि  कौर  सिचाई  मंत्रालय  में  उप  संतरी  प्रभ  दास  :  तथा  जी

 हां  ।  भ्रतुमान  लगाया गया  है  कि  वर्ष
 1975-76  मे  कृषि  कार्य के  लिए  तकनीकी ग्रेड  की

 लगभग

 63,000  मीटरी  टन  औषधियों  की  ग्रावश्यक्ता होगी  इन  जरूरतों  में  कुछ  निम्नलिखित

 प्रिय  तथा  महत्वपूर्ण  कीटनाशी  झोपड़ियां
 भी

 शामिल  हें

 की  सामग्री

 टनों  में

 one

 वी०  एच ०  सी०  27,000

 डी०  डी०  ठी ०  5,400

 मेलथियान  2,300

 पैराफ़ीन  600

 एलड्रिन  500

 एन्डोसलफैन  1,100

 कार बरी  6,000

 fags  भेजे  गये  भारतीय  सांस्कृतिक  दल  कौर  सद्भावना  मिशन

 श्री  रोबिन
 कसौटी

 :  क्या  समाज  कल्याण  ate  संस्कृति  मंत्री यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 वर्ष  1973-74  में
 सरकार  द्वारा  किन-किन  देशों  को  भारतीय  सांस्कृतिक दल  श्र

 सद्भावना  मिशन  भेजे  गये  ;  शौर

 उन  पर  सरकार  द्वारा  क्या  ख़रच  किया  गया  ?

 शिक्षा
 se  समाज

 कल्याण  मंत्रालय  तथा
 संस्कृति

 विभाग  में  उप  मंत्री
 डी  ०  पी

 ०
 ४

 कौर  एक  विवरण  संलग्न  है  जिसमें  सांस्कृतिक  विभाग  के  विभिन्न  सांस्कृतिक  विनिमय

 श्र  सांस्कृतिक  कार्यक्रमों  के  अंतगर्त  विदेशों  को  भेजे  गये  सांस् क्रि तिक  प्रतिनिधिमण्डल  उनपर

 किये  खर्चें
 के

 संबंध
 में  ग्रपेक्षित  सूचना  दी  गई  है  ।  इसमें

 wea  मंत्रलायों  ग्रोवर  राज्य  सरकारों

 अ्रथवा  इन मंत्रालयों  कौर  सरकारों  के  नियंत्रणाधीन  संगठनों  द्वारा  विदेशों
 को  भेजे  गये  सदभावना

 में  रखा  गया
 ।  देखिए  संख्या  एल०

 टी०  9143-75)
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 पानन AISA  कृषि  उत्पादन  कार्यक्रम  तथा  गहन  कृषि--भ्षेत्र  कार्यक्रम

 2773.  श्री  एम०  जोजफ  o
 कया  कृषि  और  सिंचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  किः

 क्या  सिंचित  क्षेत्र
 में  75732  हैक्टेयर की  वृद्धि  करके  कृषि  उत्पादन  बढ़ाने हेतु  उड़ीसा

 राज्य  सरकार को
 6.

 6  करोड़  रुपये  मध्यावधि ऋण  कौर  200  करोड़  रुपये  लघु  प्रविधि

 ऋण  के  रूप  में  दिये  हैं  ;

 क्या जल  भंडार  परियोजनाओं  कौर  तालाबों  के  नवीकरण  पर  571  लाख

 रु०  रख  41  लाख  रू०  खच  किए  गए  ;

 क्या  न  तो  केन्द्रीय  ara  कृषि  उत्पादन  कार्यक्रम  श्र  न  ही  गहन  कृषि  क्षेत्र  कार्यक्रम

 से  उड़ीसा
 के  कृषकों  को  कोई  महत्वपूर्ण  लाभ

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 कृषि  शौर  सिचाई  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  प्रभ  दास
 :  आपात  कृषि  उत्पादन

 1972-73  के  प्रस्तुत  उड़ीसा  सरकार  को  लघु  सिंचाई  कार्यक्रमों  के  लिये  मध्यकालीन

 ऋण  के  रूप  में  6  6  करोड़  रुपये  प्र  कृषि  खादानों  के  लिये  भ्रमण-कालीन  ऋण  के  रूप  में  2  करोड़

 रु०  की  सहायता दी  गई  थी  ।

 6.  6
 करोड़  रु०  के  मध्यकालीन ऋण  में

 जल  भंडार  परियोजनाओं
 उठा

 सिचाई  शामिल  के  लिये  410  लाख  रु०  कौर  तालाब  के  नवीकरण  के  लिये  40  लाख  रु०  की

 रकम  शामिल

 तथा  आपात  कृषि  उत्पादन  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  शुरू  किए  गए  लघु  सिंचाई

 कार्यक्रमों की  क्रियान्विति  के  फलस्वरूप  राज्य  की  सिंचाई  सुविधाओं  में  वृद्धि  हुई  है  ।  ग्रीष्म  कालीन

 धान  तथा  गेहूं  की  खेती  का  क्षेत्र
 1971-72

 में
 1.  62

 लाख  हेक्टर  तथा  21,000  हेक्टर था

 जो  बढ़कर  1972-73 में  1.  83  लाख  हेक्टर तथा  51,000  हेक्टर  हो  गया  |  जहां तक  खाद्यान्न

 उत्पादन  का  संबंध  गत  वर्ष  के  मौसम  की  अपेक्षा  रबी  मौसम
 1972-73

 के
 दौरान  1.  53

 लाख  मीटरी  टन  की  वृद्धि  हुई

 जहां  तक  गहन  कृषि  क्षेत्र  कार्यक्रम  का  सम्बन्ध  राज्य  के  उन  चार  चुने  हुए  जिलों  जहां

 वर्ष  1964-65  में  यह  कार्यक्रम  शुरू  किया  गया  धीरे-धीरे इसे  श्रपनाने  वाले  किसानों  की

 संख्या  में  काफी  वृद्धि  हुई  है
 ।

 यह  कार्यक्रम इन  राज्यों  में  कुल
 30  ब्लाकों

 में  से
 22  ब्लाकों

 में

 कु०  3433  गांवों  में  से
 2964  गांवों में  लागू है  ।

 Sugar  levy  from  Khandsari  Mills

 2774.  Dr.  Laxminarayan  Pandeya  :  will  the  Minister  of  Agriculture  and

 Irrigation  be  pleased  to  state:

 (a)  the  percentage  of  sugar  levy  from  khandsari  mills;  and

 (b)  whether  Sugarcane  Purchase  Act  and  other  laws  apply  to  fixation

 Up
 Qe  mano  11६3 Lal  16  irom  jarmers, purchase  centres,  procurement  of  fixed  quantity  of

 payment.  cf  penalty  in  case  of  failu  re  to  preeul p+  6  the  timely  payment
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 and  in  case  of  failure  to  recover  the  dues  of  sugarcane  growers  from  Khand-

 sari  mills  ete. ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Agriculture  and  Irrigation  (Shri
 Annasaheb  P.  Shinde):  (a)  The  Central  Government  have  not  imposed  any

 levy  on  the  production  of  sugar  by  khandsari  units.  However,  the  Govern-

 ment  of  U.P.  have  issued,  with  the  prior  concurrence  of  the  Central  Govern-

 ment,  the  Uttar  Pradesh  Khandsari  Sugar  (Levy)  Order,  1975  under  the  De-

 fence  of  India  Rules.  Under  this  Order  every  producer  of  white  crystaline

 sugar  manufactured  by  sulphitation  unit  by  open  pan  processing  including
 abele,  is  required  to  sell  to  the  State  Government  1/38rd  of  the  quantity
 manufactured

 by  him  in  the  first  process.

 (b)  The  supply  of  sugarcane  to  sugar  fatories  in  U.P.  is  regulated.  under

 the  U.P.  Sugarcane  (Regulation  of  Supply  and  Purchase)  Act,  1953.  There

 is  no  provision  in  this  Act  for  fixation  of  purchasing  centres  procurement
 of  fixed  quantity  of  sugarcane  from  farmers,  payment  of  penalty  ete.  in  res-

 pect  of  sugarcane  purchased  by  khandsari  units.  However,  fixation  of  mini-
 mum.  price  of  sugarcane  payable  by  khandsari  units  and  regulation  of  supply
 of  cane  etc.  for  khandsari  units  can  be  done  under  Sugarcane  (Control)  Order,
 1966  issued  under  the  Essential  Commodities  Act,  1955.

 Loonkaransar  lift  Irrigation  Scheme  in  Rajasthan

 _*9775,  Shri  Panna  Lal  Baruwal  :  Will  the  Minister  of  Agriculture  and

 Irrigation  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  water  in  backward  areas  in  Rajesthan,  particularly  in  most

 of  the  villages  in  Loonkaransar;  Bikaner  Kolayat  tehsil  in  Bikaner  district

 is  either  saline  or  poisonous;  and

 (b)  whether  the  Government  of  Rajasthan  had  forwarded  to  his  Minis-

 try,  Loonkaransar  lift  irrigation  scheme  and  some  regional  water  supply  sche-

 mes  based  on  the  source  of  water  of  Rajasthan  canal  costing  about  Rs.  5

 crores  and:51  lakhs  for  its  technical  approval  which  have  been  under  consi-

 deration  in  his  Ministry  since  December,  1973  and  if  so.the  action  being  taken

 thereon  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Agriculture  and  Irrigation  (Shri

 K.N.  Singh)  :  (2).  The  State  Government  has  intimated  that  the  ground  water

 in  these  villages  is  highly  saline.

 (b)  The  Loonkaransar  Lift  Irrigation  Scheme  is  a  part  of  the  Rajasthan

 Canal  Project  (Stage-I).  The  scheme  already  stands  approved  (1970)  for

 an  estimated  cost  of  Rs,  8-26  crores  and  work  on  it  is  in  an  advanced  stage

 of  construction.  The  revised  estimated  cost  of  the  project  is  about  Rs. 19

 crores  and  an  expenditure  of  about  Rs.  10-87  crores  had  been  incu
 rred  up  to
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 The’  State’s  Public  Health  Engineering  Department  had.  sent  regional
 water  supply  schemes  based  on  Rajasthan  canal  water  source  for  Loonkaran-

 sar  and  Bikaner  Tehsils  costing  Rs.  5-51  crores  for  technical  approval  to  the

 Central  Public  Health  and  Environmental  Engineering  Organisation  of  the

 Ministry  of  Works  and  Housing.  After  discussion  with  the  State  authorities

 that  Organisation  xs  communicated  the  technical  approval,  with  suitable

 modifications,
 to  these  schemes  in  January,  1975.

 सूक्षम  जीव  विज्ञान  समाधि  श्रधुसन्ध  न  में  सुधर

 2776.  शी  चन्द्र  शेखर  सिह :  क्या  कृषि  और  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  देश  में  सूक्ष्म  जीव  विज्ञान  सम्बधी  अनुसंधान  रिसर्च )

 में  सुधार  करने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  कया  है
 ?  :

 कृषि  श्र  सिंचाई  मंत्रालय  में
 राज्य

 पैंती  श्रीम्रण्णसाहब  पी०  शिन्दे  श्र  सूक्ष्म

 जीव  विज्ञान  का  अनुसंधान  we  ate  पर  मिट्टी  सूक्ष्म  जीव
 पशु  किण्वन

 प्रौद्योगिकी शादी  के  क्षत्रों  में  पड़ता  कभी  भारतीय  कृषि  भ्रनुसंधान  परिषद  के  विभिन्न  कृषि

 एवं  पशु  भ्रनुसंधान
 राज्य

 अनुसंधान  संगठनों  कौर  कृषि  तथा  अन्य  विश्वविद्यालयों  में

 faa  सभी  क्षत्रों  म  जाते  हैं  ।  as
 her

 भारतीय  समन्वित  तथा

 संधान  प्रायोजनाएं  जिन्हें  भारतीय  कृषि  श्रतुसंधान  परिषद  चला  रही  है  ।  इन  प्रायोजनाश्रों  में

 सूक्ष्म  जीव  विज्ञान
 में  अनुसंधान  का  कार्य  भी  शामिल  है  ।  मिट्टी  में  नाइट्रोजन

 बेहतरीन  शौर  सेल्यूलोज
 विघटनकारी  जीवों  के  लिए  प्रभावकारी  जीवों  के  छांटन  ate  उनका  ज़ानू

 वंशिक  सुधार  करने  के  लिये  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  की पांचवीं  योजना  के  प्रस्तावों के

 अ्रन्तर्गत  कृषि  सूक्ष्म  जीव  विज्ञान  के  क्षेत्र
 में  प्रनुसंधान

 कार्यों  में  तीव्रता  लाने का
 निश्चय  किया

 गया

 किसानों  को  उबरने  के  वितरण  को  व्यवस्था

 2777  श्री  वीरभद्र सिह  राव
 :

 क्या  कमी  कौर  सिचाई  मंत्री यह  बताने की  करेंगे
 :

 श्री  मुख्तयार  सिह  मलिक

 विभिन्न  राज्यों  में  उर्वरक  के  वितरण  बिक्री  हेतु  क्या  व्यवस्था  की  गई

 क्या  सरकार  इस  बात  से  संतुष्ठ  है  कि  विद्यमान  व्यवस्था  से  किसानों  को  उर्वरक  उचित

 मूल्य पर
 मिलता

 क्या  इस  प्रकार  की  शिकायतें  मिली  हैं  कि  कुछ  राज्यों  में  किसानों  को  घटिया  किस्म  के

 उर्वरक  बेचे  जा  रहे  कौर

 यदि  तो  उन्हें  ठीक  fren  के  उ्वेरकों  की  सप्लाई  सुनिश्चित  करने  हेतु  क्या

 वाही की  गई

 “8
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 केन्द्रीय
 उनके  पूल कृषि  और  सिचाई  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  प्राभदास  पटल )

 द्वारा  sata  किए  गए  उर्वरकों  का  राज्य  सरकारों  द्वारा  सरकारी  सहकारी  शौर

 wey  संस्थागत  एजेंसियों  के  माध्यम  से  किया  जाता  है  ।  देश  में  तेयार  होने  वाले  उर्वरकों  विवरण

 संस्थागत  प्रौर  प्राइवेट  संस्थानों  के  माध्यम  से  किया  जाता है  ।

 किसानों  को  उचित  दरों  पर  उर्वरकों  की  उपलब्धि  करन क  लिये  सरकार
 ने

 अनेक

 निराकरण  उपाय  किए  हैं  ।  आयात  किए  हुए  उबे  कों  के  फटकर  बिक्री  पल्प  केन्द्रीय  कृषि  ate  सिचाई

 मंत्रालय  द्वारा  निश्चित  किये  जाते  हैं  ।  शभ्रायातित  या  देश  तीन  उर्वरकों  क्रिया

 नियम  सल्फेट  कौर  कैलशियम  एमोनियम  नाइट  के  अधिकतम  बिक्री  वर्क  नियंत्रण  Hea

 के  सरकार  द्वारा  निश्चित  किए  जाते  हैं  ।  सुपर  फास्फेट  का  स  कार  द्वारा  स्वीकृत

 फार्मले के  प्रसार  उर्वरक  संघ  द्वारा  निश्चित  किए  जाते  है  ।  देश  में  तयार  होन  वाल

 cal  के  मलय  विनिर्माताओओं द्वारा  स्वयं  निश्चित  किये  जात  किन्तु  इन  पर  सरकार  द्वारा

 ग्रायोतित  प्रौर  बंच  जान  वाले  इसी  प्रकार  के  उब  रनों  के  म्याह  का  प्रभाव  पड़ता  है  ।

 site  राज्यों में  किसानों  को  बड़ी  मात्रा  भें  घटिया  किस्म  के  उबको  की  बिक्री

 की  कोई  सुचना  नहीं  मिली  है  ।  कुछ  राज्यों  ने  उर्वरकों  की  कमी का  लाभ  उठाने  वाले  कौर

 भष्टाचार  में  लगे  बेईमान  विक्रेताओं  ने  कुछ  मामलों  के  बारे  में  सूचित  किया है  ।

 1955 राज्य  सरकारों  उर्वरक  नियंत्रण  1957  प्रावश्यक:बस्तु  अधिनियम

 के  मिलावट  श्र  प्राय  कदाचारों  में  लगे  व्यक्तियों  कोਂ  गिरफ्तार  करने  व  महिमा

 चलाने  के  लिये  पर्याप्त  अधिकार  गयें  हैं  ।  आवश्यक  अधिनियम  कें  उर्वर

 नियंत्रण  भ्रादेश.को  आदेश  के  रूप  में  घोषित किया  गया  ताकि  राज्य  सरकारें  दोषी  व्यक्तियों

 पर  चला  AH  |  राज्य  सरकारों  द्वारा  इस  व्यवस्था  के  अन्तर्गत  कार्यवाह  की  रही

 mitre  मध्य  निषेध  क  बार  मसें  विधेयक

 2778.  श्रीमती  सावित्री  श्याम  :  क्या  कल्याण  कौर  संस्कृति  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  देश  में  या  संघ  राज्य-्षेत्रों में  पूर्ण  या  ग्रांथिक मद्य  निषेध

 के  बारे में  1975  के  बजट  सत्न  या  उससे  बाद  में  कोई  विधान  लाने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  क्या  है
 ?

 शिक्षा  श्र  समाज  कल्याण  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  में  उप  मंत्री  प्ररवित्द

 शौर  मद्य निषेध  का  विषय  राज्य  सूची  में  दिया  गया  है  कौर  मद्य निषेध  के  संबंध  में

 विधि  निर्माण  का  राज्यों  को  ay  है  ।

 2.
 जहां  तक  संघ  राज्य  क्षेत्रों  का  संबंध  स्थिति नीचे  दी  गई  है

 :--

 ौर  दमन  ate  पांडिचेरी तथा  मिज़ोरम  के  श्रपने-प्रपने विधान  मंडल

 हैं  तथा  मद्य निषेध के  संबंध  में  विधि  र्माण  उन्हें  ही  करना
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 अरुणाचल  प्रदेश  य  i  शराब  की  दुकानें नहीं  हैं  ।

 श्रंडमान  ate  निकोबार  द्वीप  तथा  दादरा  ate  नगर  हवेली  में

 amt  किए  जा  रहे  श्रमवारि  कानूनों  के  द्वारा  एल्कोहल  वाले  पेयों  का  उपयोग  पर  आंशिक  प्रतिबंध

 पांचवों  योजना में  कृषि  उत्पादन

 द्न्य att 2779.  श्री  एस०  Ato  दामाणी :
 क्या

 कृषि  कौर  fi  चर  मंत्री  यह  बीतने  की  करेंगे

 कि

 पाचवीं योजना  में  कृषि  उत्पादन  के  लिये  कया  वास्तविक  लक्ष्य  निर्धारित  किए गये

 Tat गाजा उन  जी  में  मुख्य  बातें  क्या  हैं  जो  उक्त  लक्ष्य  प्राप्त  करने  के  लिये  बनाई  गई

 ate

 उक्त  परियोजनाओं को  भली-भांति  कार्यान्वित  करने  के  लिए  क्या  उपाय  करने  का

 विचार  है  ?

 कृषि  कौर  सिचाई
 मंत्रालय

 में  उप  मंत्री  sacra  :  पांचवीं  पंचवर्षीय

 योजना  के  प्रारूप  में  कृषि  उत्पादन  के  लिये  निर्धारित  किए  गये  वास्तविक  लक्ष्य  नीचे  दिये  गये  हैं
 बा

 अ्रधिक  से  अधिक  लक्षित

 फसल  उत्पादन

 TS

 (1978-79)

 10  लाख  मीटरी  टन  54.

 ी  38.

 गैप  8

 ज्वार  प  11.

 8 11.0

 धान्य  बै
 ar

 14 0.0

 कुल  खाद्यान्न  1.0  140.

 1.0  12

 (04  170.

 10  गांठें  8.0

 पटसन  कौर  द  10  लाख  गांठें
 7.7
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 कृषि  उत्पादन  के  क्यों  को  प्राप्त  करने  के  लिये  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  प्रारूप  में

 शामिल  किए  गये  चुनींदर  विकास  कार्यवाही  की  रूपरेखा  नीचे  दी  गई  है

 re

 मद  1973-7  *  1978-79

 =o  —

 स्तर )
 Sarena

 1.  अधिक  उत्पादन शील  किस्मों

 का  कार्यक्रम

 (1)  धान  10  लाख  हेक्टर  40  16  50

 (2)  गेहूं  ह  30  15  00

 (3)  मक्का  ह  65  00

 (4)  ज्वार  10  50

 बै  00  00 (5)  बाजरा

 es es  क

 25  45  40.00

 2.  बोया गय  सकल  क्षेत्र  0.0  169.00  180.  00

 3.  सिंचाई

 (1)  प्रमुख  कौर  मध्यम

 29 सिचाई  म  19.40  80

 (2)  लघु  सिचाई  बैर  23.50  29  50

 4.  कृषि
 भूमि

 पर  मुदा  संरक्षण

 काय  पपी  16.60  25  00

 5.  रासायनिक  उर्वरकों  की  खपत  (  10  लाख  मीटरी  2.78  00

 पी  ate  के  )

 6.  कीटनाशी  औ्रौषधियों  की

 खपत
 मीटरी  टन  )  36.00  74.00

 पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  कृषि
 कार्यक्रम

 की
 क्रियान्विति

 को  सुदृढ़  करने के

 लिये  निम्नलिखित  उपायों  की  व्यवस्था  की  गई  में  कृषि  व्यवस्था  को  मजबूत  केन्द्र

 और  राज्यों  के  बीच  घनिष्ट  तथा  निरन्तर  सम्पर्क
 स्थापित

 विस्तार  संगठनों  के  साथ-साथ
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 विभिन्न स्तरों  पर  राज्य  के  विभागों  को  मजबूत  क्षेत्र  संबंधी  समन्वित  कार्यवाही  के  लिये

 सहयोगी  विभागों  श्र  स्थानीय  निकायों  के  साथ  सम्पर्क  स्थापित  करने  हेतु  ate  खण्ड  स्तरों

 पर  उपयुक्त  समन्वय  मशीनरी  की  स्थापना  उं  रनों  श्र  कीटनाशी  श्रौषघियों  शादी

 ध अ्रादान |  से  संबंधित  संस्थानों  कौर  संगठनों  कौर  सहकारिता मृदा  संरक्षण  जैसी  विभिन्न

 समस्त  स्तरों  पर  क्षेत्रीय  विकास  के  समन्वित  कार्य  करने  को  सुनिश्चित  करने  के

 उपयुक्त  संगठनों  का  राज्य  सरकार  के  कृषि  विभागों  कौर  राज्य  के  कृषि

 लयों  के  कार्य  कलापों  के  विषय  में  सहयोग  सुनिश्चित  करने  के  लिये  उपायों  को  विभिन्न  स्तरों

 पर  कृषि  में  लगे  लोगों  की  दक्षता  को  बढ़ाने  के  लिये  उचित  सेवांतरगत  प्रशिक्षण  की  करना  |

 त्रिपुरा  के  अकाल  से  प्रभावित  आदिवासियों  को  बेकारी  अनुदान  के  लिए  सहायता

 2780.  श्री  दशरथ देव  :  क्या  कृषि श्रौर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  केंद्रीय  सरकार  का  त्रिपुरा  सरकार वहां  के  अकाल से  प्रभावित  आदिवासियों

 में  से  प्रत्येक  की  मासिक  बरोजगारी  अनुदान  देने  के  लिए  सहायता  देनें  का  विचार  जैसा

 कि  वह  भूतपूर्व  पाकिस्तान  के  विस्थापितों को  भ्रनुदान  दे  रहीं  हैं  ,
 प्र

 यदि  तो  सरकार मर  रहे  नागरिकों को  नकद  बरोजगारी  अनुदान

 क्यों  नहीं  दे  रही  है  जबकि वह  बंगला  देश
 पूर्व  पाकिस्तान  से  श्राये  शरणार्थियों

 को  मासिक  नकद

 बेरोजगारी  अनुदान दे  रही  है
 ?

 कृषि  कौर  सिचाई  मंत्रालंय में  उप  मंत्री  दास  पटेल )
 :  तथा  सूचना

 एकता

 की
 जा  रही है  भ्रौर  प्राप्त होने  पर  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायगी  ॥

 Expenditure  on  Crash  Programme  for  Employment

 2781.  Shri  Narendra  Singh  ग
 Shri  Jagannathrao  Joshi  |
 Shri  Ishwar:  Chaudhry

 i

 Shri  Phool  Chand  Verma  न  :  Will  the  Minister  of  Agriculture

 Shri  Atal  Bihar  Vajpayee
 and  Irrigation  be  pleased  to  state

 |
 Shri  Hemendra  Singh  Banera |

 (a)  the  State-wise  expenditure  inqurred  on  the  "Cp AR  Ca.  h
 Programme’  for

 employment  during  1973-74;

 (b)  the  unemployment  position  in  various  States  before  and  after  the

 implementation  of  this  programme;

 (c)  whether  any  cases  about  the  misuse  of  funds  meant  for  this  programme
 have  comé  to  the  notice  of  Government;  and

 (d)  if  so,  the’  facts  thereof  ?
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 The  Minister  of  Statein  the  Ministry  of  Agriculture  and  iFrigation  (Shr

 Annasaheb  P.  Shinde)  (a)  A  statement  showirg  s  a‘e-wise  experditure  in-

 curred  on  the  Crash  Scheme  for  Rural  Employment  during  1973-74  is  laid  down

 on  the  table  of  the  Sabha.

 (b)  The  crash  scheme  was  taken  up  for  implementation  in  April,  1971  for

 a  period  of  three  years.  No  assessment  of  the  unemployment  situation,  in

 various  states  was  made  either  before or  after  the  launching  of  the  crash

 Scheme  for  Rural  Employment.  The  Committee  on  Unempl«yment  have

 however,  made  an  estimate  of  the  unemployed  persons  for  the  year  1971.

 According  to  the  Committee,  the  likely  number  of.  unemployed  persons.  in

 1971  may  reasonably  be  taken  as  18-7  million  including  9-0  millicn  who  are

 unemployed,  and  9-7  million  who  work  less  than  14  hours  a  week  and  who

 may  be  treated  on  par  with  the’  unemployed.  These  would  include  16-1

 millizn  in  rural  areas  (7:6  millicn  male  ard  8-5  million  female)  ard  2-6  million

 persons  in  urban  areas  (1-6  million  male  and  1-0  millicn  female).  No  com-

 parable  figures  are  available  for  the  year  1974  when  the  crash  scheme  fcr  Rural

 Employment  was  disc»!  inued.

 (c)  and  (d)  The  Accountant  General,  Central  Revenues  made  a  review  of

 C.S:F.E.  The  review  was  based  on  detailed  audit  conducted  by  the  audi-

 parties  of  the  Accountants  General  of  various  states.  This  review  has  since

 been  included  in  the  Supplementary  Audit  report  for  the  Unicn  Government

 (Civil)  for  1972-73.  The  deficiencies  pointed  out  in  the  review  by  A.G.C.P.

 also  figure  in  the  audit-report  of  respeciive  S.ates/U.Ts.  The  ग्ण्शि चि  98165.  have

 since  informed  that  they  are  seized  of  the  deficiencies  poin'ed  out  by  Audil

 and  they  are  taking  appropriate  action.

 Statement  (Rs.  lakhs)

 a

 Expenditure  ineur-

 SL.  States/Union  Territories  red  on  crash  Pro-

 No.  gramme  for  Rural

 Employment  during
 1973-74

 2

 ee,

 Andhra  Pradesh  324-84

 Assam  90-00

 Bihar  427-08

 Gujarat  208:77

 Haryana  78-03

 Himachal  Pradesh  118-19

 Jammu  &  Kashmir  83-28

 a
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 (Rs.  lakhs)

 3

 Kerala  157-82

 Madhya  Pradesh  .  515-36

 10  Maharashtra  273-53

 1]  Manipur  94-29

 12  22°00 Meghalaya

 13  Ka ALG,  rd  taka  199-05

 14  27  +23
 Nagaland

 Orissa  .  134-79

 16  123-138 Punjab

 17  Rajasthan  230: न

 18  Tamil  Nadu  249-52

 19  Tripura  21-77

 20  Uttar  Pradesh  587-76

 21  West  Bengal  .  246-71

 UNION  TERRITORIES

 22  A.  &  N.  Islands  3°52

 20:43 23  Arunachal  Pradesh

 24.  Chandigarh  .  7:01

 25  Dadra,  Nagar  Haveli  8:07

 26  Delhi  9-35

 27  Goa,  Daman  &  Diu  10-71

 28  4°53 Lakshadweep

 29  Mizoram  8-66

 30  14-45 Pondicherry

 All  India  4230-75

 राष्ट्रीय  सेवा  योजना

 2782.  श्री  एस०  एम०  बनर्जी :
 क्या

 समाज  कल्याण  site  सांस्कृतिक  मंत्री
 यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे

 क्या  वित्त  मंत्रालय  इस  श्राशय  के  स्पष्ट  आश्वासन  पर  केन्द्रीय  शिक्षा  मंत्रालय

 के  अधीन  राष्ट्रीय  सेवा  योजना  चालू  करने  के  लिय  सहमत  gm  था  कि  स्वस्थता  कोर

 के

 जायेगी ;
 प्रशासनिक

 कार्यालयों को  बन्द  करक  राष्ट्रीय  स्वस्थता  कोर  के  संबंध  में  बचत  नहीं की
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 (a)  कया  इस  स्पष्ट  ———_—  के  विपरीत  राष्ट्रीय  सेवा  योजना  के  व्यय  को  छोड़

 कर  राष्ट्रीय  स्वस्थता  कोर
 पर  वास्तविक  व्यय  दुगुना  हो  गया

 यदि  तो  यह  भूल  किस  प्रकार  जिसके  परिणामस्वरूप  सरकारी  खजाने

 पर  fated  वित्तीय  भार  पड़ा  राष्ट्रीय  स्वस्थता  कोर  के  कर्मचारी  को  एक  भी

 पैसे  का  वित्तीय  लाभ  नहीं  ak

 इस  बारे  में  वित्त  मंत्रालय  का  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है
 ?

 शिक्षा  कौर  समाज  कल्याण  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग में  उप  मंत्री  डी०  पी०

 :  परिचालन  के  लिये  विशिष्ट  धनराशि  के  साथ  राष्ट्रीय  सेवा  योजना  को

 एक  अ्रलग  योजना  के  रूप  में  1969-70  में  आरम्भ  किया  गया  था ।  परिकलित  किया

 गया  था  कि  राष्ट्रीय  स्वस्थता  कोर  के  ऐसे  कार्मिक  जो  राष्ट्रीय  सेवा  योजना  की  शर्तों  को

 पूरा  करते  उन्हें  यथासम्भव  योजना  में  ले  लिया  जाए  और  राष्ट्रीय  स्वस्थता  कोर

 संगठन  में  इस  प्रकार  हुई  रिक्तियों  को
 नहीं  भरा

 जायेगा
 ।  राष्ट्रीय  सेवा  योजना

 के  अधिकांश  पद  राष्ट्रीय  स्वस्थता  कोर  के  उपयुक्त  कार्मिकों  की  भर्ती  के  द्वारा  भरे  गये

 fi  राष्ट्रीय  स्वस्थता  कोर  में  इस  परिणामस्वरूप  रिक्तियां  नहीं  भरी  गई  हैं

 नहीं  ।

 site  प्रश्न  नहीं  उठता

 मत्स्य  उद्योग में  संकट

 2783.  श्री  डी०  बी०  चन्द्र  गौडा  :  क्या  कृषि  कौर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  इस  मौसम  में  मछली  बिल्कुल  न  पकड़े  जाने  या  बहुत  कम  पकड़े  जाने

 के  कारण  तटीय  क्षत्र  में  भ्रत्यधिक  रोजगार  प्रदान  करने  की  क्षमता  वाले  मत्स्य  उद्योग
 ~
 में  गम्भीर  संकट  gat

 क्या  इससे  इस  उद्योग  में  लगे  लाखों  लोग  बेरोजगार  हो  गए  हैं  और  भूखों

 मर  रहे  भ्र ौर

 यदि  तो  इस  बारे  में  ने  क्या  कार्यवाही  की

 कृषि  और  सिचाई  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  प्रभु  दास  पटेल )
 :  से  तक

 विशेष  रूप  से  कर्नाटक  ae  महाराष्ट्र  के  तटों  पर  1974  से

 1975  तक
 की  ग्रन्थि  के  दौरान  समुद्र  में  सामान्य  से  कम  मच्छली  पकड़ो  गई  थी  राज्य

 a.

 सरकारों
 ने

 सूचित  किया  है  कि  वे  स्थिति  पर  निगाह  रख  रहे  हैं
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 नन

 eT fazafaarerat  और  कालेजों
 क

 क  डिमान्स्ट्रेरों  शौर  ट्यूटरों क  वेतनमानों  का  पुनरीक्षण

 2884.  श्री  रामावतार  शास्त्रो  :  क्या  समाज  कल्याण  कौर  संस्कृति  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 am
 विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  ने

 2/3
 जून  को  हुई  अपनी  बैठक  में

 विश्वविद्यालयों  तथा  कालेजों  में  लाइब्रेरियनों  तथा
 meq  क्यारियों  के

 वेतनमानों के

 शिक्षण  प्रश्न  पर  सद  संख्या  32  में  उल्लिखित  विचार  करने  के के  faa  नियुक्त  समिति

 के  प्रतिवेदन  पर  पुनर्विचार  किया  है  कौर  भारत  सरकार  को  यह  सिफारिश  करने  का

 निर्णय  है  कि  लाइब्रेरी  अ्सिस्टेंट/कालेज  लाइब्रेरियन  असिस्टेंट  के  वेतनमान  को

 250-15-400  रुपये  से  .550-25-750-30-900  कर  दिया  जाये  तथा  वर

 कार  ने  उनको  क्रियान्वित  करना  स्वीकार  कर  लिया  कौर

 क्या  सरकार  का  विचार  डि मान स्ट्रेट रों  टीचरो ंके  मामलें  जो  250-15-

 400  रुपये  तथा  300-400  रुपये  के  वेतनमान  पर  थी  तथा  जिसके  लिये  पाल  इंडिया

 फेडरेशन  श्राफ  यूनिवर्सिटी  एण्ड  कॉलेज  dred  आर्गनाइजेशन  गौर  बिहार  स्टेट  विमान

 स्टेटस  एसोसिएशन  ने  भी  ज्ञापन  दिया  था  जांच  करने  तथा  पुर्निवचार करने  का

 समाज  कल्याण  तथा  संस्कृति  मंत्री  एस०  नुरुल

 विद्यालयों  के  उप  सहायक  प्रलेख  पुस्त

 कालय  सहायकों  (  व्यवसायिक  सहायक /  पुस्तकालय  सहायक /  तकनीकी  सहायक  )  तथा

 गलियों  के  पुस्तकालयों  के  वेतनमानों  परिशोधन  के  बारे  में  विश्वविद्यालय  श्रमदान

 ara  की  सिफारिशों  की  सरकार  जांच  कर  रही

 भारत  सरकार  ने  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  की  सिफारिशों  पर  तथा

 इस  संबंध  में  प्राप्त  ज्ञापनों  ate  भ्रभ्यवेदनों  पर  विचार  करने  के  वर्तमान  दर्शकों

 गे
 वेतनमानों  को  पहले  ही  मंजूर  कर  लिया  सरकार  का  विचार  इस  मामलें  का

 रीक्षण का  करने  अथवा उस  पर  विचार  करने  का  नहीं

 2785.  Shri  Chandrika  Prasad  :  Will  the  Minister  of  Agriculture  and  Irri-

 ation  be  pleased  to  state :

 (a)  whether  Mr.  Justice  K.K.  Mitra  had  been  appointed  arbitrator  to

 resolve  the  dispute  between  the  management  and  workers  of  the  Food  Cor-

 poration  of  India;  and.

 (b)  if  so,  the
 reasons  for

 going  to  the  High  Court  against  this  decision  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Agriculture  &  Irrigation

 Annasaheb  P.  Shinde)  (a).  Yes  Sir.

 (b)  The  award  had  not  been  published  by  the  Arbitrator  within  the  time

 stipulated  for  making  it

 46



 19  1896  लिखित  उत्तर

 ——a

 अनन्तर  ट्रॉय  महिला  वर्ष  मनाने  हेतु  विभिन्‍न  संगठनों  को  सहायता

 2786.  श्री  सरीज  मुखर्जी  :  क्या  समाज  कल्याण  कौर  संस्कृति
 मंत्री  यह  बतान

 की  कृपा  करेंगे

 क्या  उनका  मंत्रालय  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  के  निर्णय  का  अनुसरण  करते  हुये

 भारत  में  write  वर्ष  मनाने  के  लिये  विभिन्न  संगठनों को  सहायता दे

 रहा

 यदि  तो  भारत  में  ऐसे  कौन  से  महिला  संगठन  तथा  संघ  हैं  जो  कि  देश

 में  ऐसे  समारोह  के  साथ  सम्बधित

 इस  कार्य  के  लिये  समाज  कल्याण  तथा  संस्कृति  विभाग  द्वारा  कितनी  राशि

 मंजूर  की  गयी  है  तथा  उसका  ब्यौरा  क्या
 ?

 शिक्षा
 प्रौर

 समाज  कल्याण  मंत्रालय तथा  संस्कृति विभाग  में  उपमंत्री  हरविन्द

 तथा  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  महिला  वर्ष  मनाने  के  सलंग्न  सूची

 में
 उल्लिखित  संगठनों  के  सहयोग  से  भारत  सरकार  द्वारा  गठित  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  महिला

 ae  के

 राष्ट्रीय  समिति  द्वारा  एक  कार्यक्रम  तैयार  किया  गया  है  ।  वित्तीय  दबाद  की  सीमा के

 भीतर  ही  राष्ट्रीय  समिति  द्वारा  तैयार  किये  गये  कार्यक्रमों  को  सहायता  प्रदान  की  जायेगी  ।

 विवरण

 अन्तर्राष्ट्रीय महिला  1975  के  कार्यक्रमों  के  सम्बन्ध  स्त्रियों  के  कल्याण  के  क्षेत्र

 में  कार्यरत  संगठनों की  सूची

 1  अन्तर्राष्ट्रीय  वर्ष  के  लिये  भारतीय  समिति  में  निम्नलिखित  41  संगठन

 शामिल  हैं  जिन के  नाम  इस  प्रकार हैं

 1.  भ्रमित  भारतीय  महिला  सम्मेलन  |

 अखिल  भारतीय  महिला  स्वयं  सेवी  सेवा  ।

 .  अखिल  भारतीय छात्र  संघ

 .
 fae  भारतीय युवा  संघ  ।

 .
 अखिल  भारतीय  शान्ति  तथा  एकता  संगठन

 भ्रमित  भारतीय  किसान  सभा  ।

 प्रतीत  भारतीय  इसाई  महिला  परिषद  ।

 ,  अखिल  भारतीय  इंडो०  जी०  डी०  कार  मित्र  एसोसिएशन  |

 10
 भारत  में  मेडिकल  महिलाओं  की  एसोसिएशन

 ।

 11.  भारत  में  समाज-स्वास्थ्य  की  एसोसिएशन
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 12.
 भारतीय  ग्रामीण  महिला  संघ  ।

 13.  भारतीय  स्काउट्स  एण्ड  गाइड्स  ।

 14.  भारतीय  खेत  मजदूर  संघ  |

 5.  व्यापार  एवं  व्यावसायिक  एसोसिएशन  |

 16.  sarfqar  ब्रह्मा  कुमारी  ईश्वरीय  विश्वविद्यालय  ।

 17.  केन्द्रीय  समाज  कल्याण  बोड़ें  ।

 18.  भोजन  संबंधी  आदतों  के  परिवर्तन  सम्बद्ध  समिति  |

 19.  भारतीय  कैथोलिक  महिला  राष्ट्रीय  परिषद

 20.  qe  विज्ञान  एसोसिएशन
 |

 21  इंडियन  नेशनल  कांग्रेस  ।

 22  भारतीय  रेडक्रास  सोसाइटी ।

 23  भारत-सोवियंत  सोसाइटी  |

 24.  इंडियन  फैडरेशन  श्राफ  यूनाइटिड  नेशन्स  एसोसिएशन

 इंडियन  फैडरेशन  श्राफ  इंडियन  वीमेन
 a
 26  भारतीय  बाल  कल्याण  परिषद

 27  कस्तूरबा  गांधी  राष्ट्रीय  स्मारक  ट्रस्ट  ।

 28
 मोबाइल  कैची

 श्राफ  इंडिया |

 29  भारतीय  राष्ट्रीय  महिला  संघ

 30  भारतीय
 राष्ट्रीय

 परिवार  नियोजन  एसोसिएशन

 31  राष्ट्रीय  महिला  परिषद  ।

 32  नारी  निकेतन  ।

 33  भारतीय  राष्ट्रीय छात्र  यूनियन

 34  विश्वविद्यालय  महिलायें  की  एसोसिएशन  भारतीय  संघ ।

 35  एवं  अध्यापक  एसोसिएशन  ।

 36  भारतीय  प्रशिक्षित aq  एसोसिएशन

 37  महिला  विभाग  भारतीय  राष्ट्रीय  ।

 38.  विंडोज  एसोसिएशन

 39  यंग  विमैनस  क्रिस्चन  एसोसिएशन

 40  .  युवा  कांग्रेस  ।

 41  .  सोंटा  नई  दिल्‍ली
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 2  भारतीय  महिला  केन्द्रीय  खाद्य  परिषद  ।

 भारतीय समाज  कल्याण  बम्बई ।

 राष्ट्रीय  महिला  शिक्षा  ।

 fe  fed  इंडिया  वीमेंस  गोहाटी ।

 गिल्ड  श्राफ  मद्रास ।

 हरिजन सेवक  संघ  ।

 8  महिला  समन्वय  कलकत्ता  ।

 9  केन्द्रीय  नागरिक  नई  दिल्ली  ।

 10.  दिल्‍ली  विश्वविद्यालय  महिला  एसोसिएशन  ।

 उड़ीसा में  बाढ़  क  पानी  को  निकासी  क  लिए  जल  निकासी  परियोजनाएं

 2787.
 श्री  श्याम  सुन्दर  महापात्र  :  कया  कृषि  wie  सिचाई  मंत्री  यह

 बताने
 की  कृपा  करेंगे

 कि  क्या  उत्तरी  उड़ीसा  के  भोगाई  जलेश्वर  तथा  बस्तर  क्षेत्र  और  बू दुर बिलगा  से  बाढ़  का  पानी
 निकालने

 के  तथा  मयूरगंज  में  केन्द्रीय  स्तर  सरकार  द्वारा  स्वीकृत  जल  निकासी  परियोजना झ्र ों में  art  ae

 area  कर  दिया  गया  है  ?

 कृषि  सिचाई  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  केदार  ताथ  :
 राज्य  सरकार  ने  सुवरांरेखा

 तकनीकी  समिति  की  सिफारिशों  के  भ्राता  पर  उड़ीसा  में  सुवर्ण  रेखा  बेसिन  को  निचली  पहुंचों  में

 जिनमें  जलेश्वर  बस्ता  क्षेत्र  सम्मिलित  बाढ़  सुरक्षा  तथा  जल  निकास  में  सुधार  की

 स्कीमों  भ्र भी  afer  रूप  नहीं  दिया  है  ।  राज्य  सरकार  ने  1.  37  लाख  रुपये  की

 अनुमानित  लागत  पर  भण्डरिया  खाल  जल-निकास  चैनल  का  मरम्मत  का  कायें  हाथ  में  लें  लिया  है

 शर  इसे  1975  तक  पूर्ण  प्रनुसूचित  है  ।  3  .  07  लाख  रुपय  के  अनुमानित लागत  वाली

 पामलरेश्वर चय  नाला  मरम्मत  स्कीम  तैयार  है  तथा  कमी  का  कब्जा  लेने  के  बाद  इस  पर  कार्य  आरम्भ

 कर  दिया  जाएगा  ।

 राज्य  सरकार  क॑  पास  इस  समय  बढ़ागसंफ  नदी  के  लिए  किसी  जल  निकास  स्कीम  का  प्रस्ताव

 नहीं

 नाट्य  प्रदर्शन  अधिनियम का  निरसन

 2788.  को  अ  क्या  समाज  कल्याण  कौर  संस्कृति
 मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंग

 क्या  रंगमंच  कलाकारों  के  एक  दल  ने  नाट्य  प्रदर्शन  afatra,  1876  के  निरसन

 की  मांग की  है

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  हैं  र  इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?
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 पौर  समाज  कल्याण  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  में  उपमंत्री
 डी  ०' tito  :

 हिन्दुस्तान  टाइम्स  में  दिनांक  13-2-1975 को  एक  रिपोर्ट  के  अनुसार मार्च

 नाम  के  कलाकारों के  एक  दल  ने  नाटक  निष्पादन  भ्र धि नियम  1876  को  रहें  कराने  के  लिए  सभी

 संसद  सदस्यों  से  wade  किया  था  ।

 नाटक  निष्पादन
 अधिनियम  1876  इलाहाबाद  उच्च  न्यायलय  '  द्वारा  1956  में

 संविधान  के  विपरीत  घोषित  कर  दिया  था  ।  निष्पादनਂ  राज्य  का  विषय  है  att  इस  संबंध  में

 कारवाई  करना  राज्य  सरकारों  की  जिम्मेदारी  है  ।  तक़  दिल्ली  aa  शासित  क्षेत्र  का  संबंध

 दिल्‍ली  पर  लागू  किया  मद्रास  नाटक  निष्पादन  1954  लागू  है  ।  दिल्ली  संघशासित

 क्षेत्र  में  नाटक  निष्पादन  संबंधी  विधान  पेश  करने  का  प्रस्ताव  सरकार
 के

 विचाराधीन  है
 ।

 में  सिचाई  परियोजनाएं

 2789.  श्री  अर्जुन सेठी  :  क्या  कृषि
 पौर

 सिचाई  मंत्री  1974  के  तारांकित प्रशन  संख्या
 267

 के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 तीसरी  कौर  चौथी  योजना  में  उड़ी  सा
 की

 कालन्दी  प्रमुख  सिंचाई  परियोजना  कौर  आनन्द

 र  बांध  परियोजना को  क्रिया  यन  के  लिए  किस  विशिष्ट  समय  में  शरु  किया  गया  था  ak

 प्रदर्शन  परियोजनाओं  के  लिए  भिन्न-भिन्न  किन  विशिष्ट  मदों  पर व्यय  किया  गया  है

 क्या  आनन्दपुर  स्थित  बांध  के  निर्माण  के  लिए  स्थान  की  अन्तिम  से  सहमति

 हो  गई  थी  प्रौढ़  वर्ष  197  में  इस  प्रयोजन  के  लिए  राज्य  के  संबंधित  इंजीनियरों  के  बीच  एक  समझौते

 पर
 हस्ताक्षर  भी  हुए  थे

 ;  कौर

 (7)  यदि  तो  क्या  उड़ीसा  के  बालासौर  जिले  के  pratt  सिंचित  क्षेत्रों  की  प्रगति  को

 देखने  करे  लिए  हवाल  में  oe  हुए  विश्व  बैंक.-के  दल  को  इस  बांध  का  स्थान  दिखाया  गया था
 ?

 कृषि  ate  सिचाई  मंत्रालय  में  उप
 मंत्री

 केदार
 नाथ

 :
 साल  परियोजना

 का  निर्माण  कार्य  तीसरी  योजना  के  प्रारम्भ  में  शुरु  किया  गया  था  ।  यह  परियोजना  क्रेस्टगट  के

 ष्ठापन को  लगभग  हो  चुके  हैं  ।  इस  परियोजना  पर  1974-75 तक  14,42  क्रोड़

 रुपये  व्यय  होने  की  प्रत्याशी  है  जबकि  इसकी  अनुमानित  लागत
 16  करोड़ रुपये  है  ।

 आनन्दपुर  बराज  परियोजना  1972  में  स्वीकृत  की  गई  थी  |  दराज  के  स्थल  के  संबंध  में

 अ्रंतिम  निर्णय  के  होने  कंवल  कुछ  प्रारम्भिक  कार्य  जैसे  दराज-स्थल
 का  सर्वेक्षण  तथा  अन्वेषण

 मुख्य  नहर  का  संरेखन  कौर  मुख्य  नहर
 क

 लिए  कमी  भ्रनुसूची तैयार  हाथ  में  लिए  गए

 हैं  ।  प्रारम्भिक  कार्यों  पर  1974-75 तक  लगभग
 1.  11

 करोड़  रुपये  खच  होन  की  उम्मीद  है  ।

 उड़ीसा  सरकार  ने  सूचित  किया  है  कि  राज्य  के  संबंधित  इंजीनियरों  ने  तीन  स्थलों

 बौरगोबिन्दपुर कौर  कुमारिया  को
 1972  में

 जांच  की  क्या  सुदसुदिया

 स्थल  के  बारे  में  सुझाव  दिया
 ।

 तकनीकी  तौर  पर  विचार  करने  के  बाद  केन्द्रीय  जल  विद्युत  आयोग
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 ने  बौ रे गोबिन्द  पुर  स्थल
 की

 सिफारिश  की
 ।

 राज्य  सरकार  ने
 स्थल

 के  चयन
 का  फैसला  करने  के  लिए

 1974  में  इंजीनियरों  की  एक  कमेटी  बनाई  ।  इस  कमेटी  की  fx  पर  इस  समय  राज्य

 सरकार  विचार  कर  रही  है  ।

 विश्व  बेक  दल  ने  areal  श्रायाकट  का  निरीक्षण  किया  तथा  1974 म

 पुर  ज  स्थल  प्रस्ताव कियां

 कोटनाशक  दवाओं के  उत्पा दन  के  लिए  नई  कच्चो  सामग्री के  बार  में  श्रतसधान

 2790.  श्री  के  ०  लकप्पा  :  बया  कृषि  कौर  सिचाई  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करा

 क्या  श्धिकाँद  कीटनाशक  व  में  पेट्रो-रसायनों पर  प्रसारित  हैं  तथा  इस  समय  व्याप्त

 ऊर्जा  तक  के  कारण  कुछ  श्राध।रभूत  कच्ची  सामग्रियों  की  विश्वभर  कमी  है

 क्या  सरकार  न  कीटनाशक  दवाबों  क  उत्पादन  कें  लिये  वैकल्पिक  कच्ची  सामग्री  का

 पता  लगान  कोई  श्रनसंधान  है

 गत  दो  वर्षों  के  दौरान  इन  ae  प्रयासों पर  कितनी  राशि  खतर  की  गई  ;

 इस  संबंध  में  किये  गधे  प्रयासों  के  क्या  परिणाम  निकले
 ?

 कृषि  att  सिचाई मंत्रालय में
 राज्य  मंत्री  श्रण्णासाहेब  पो ०  शिन्दे  )

 :

 (  और (&  प्रस्तुत  प्रश्न  सम्बन्धी  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  कौर  यथा-संभव  शीघ्र

 उसे  सभा  पटल  पर  रखा  जायेगा  |

 कमी  की  प्रधिकतेम  सीमा  के  बार  में  राज्यों  क  कानूनों  को  राष्ट्रपति  की  अनुमति

 2791.  थ्रो  भोगेन्द्र  झा  :  कया  कृषि  ate  सि  चाई  मंत्री  राज्यों  के  भूमि  की  भ्र धिक तम  सीमा

 धी  कानूनों  को  राष्ट्रपति की  श्रीमती  मिलने  में  विलम्ब  के  बारे  में  16  1974

 के  भ्र तारांकित प्रश्न  संख्या  1598  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 धरती क्या  उत्तर  प्रदेश  तथा  तमिलनाडु  राज्यों  के  भूमि  क

 सीमा  के  नए  कानून  राष्ट्रीय  मार्गदर्शी  सिद्धान्तों  के  अनुरूप  बना  लिये  गये  हैं  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य क्या  हैं

 क्या  सभी  राज्य  सरकारों  को  सलाह  दी  गई  है
 कि

 काल  के  ढंग
 की  ग्राम स्तर

 कारी  समितियां  बनाने  शौर  गलत  विवरण  देने  वालों  एवं  श्रघिकतम  सीमा  कानूनों  के  किसी  भी

 बन्ध  का  उल्लंघन  करने  वालों
 को

 कैद  करने  के  लिए  सांविधिक  उपबन्ध  बनाए
 जायें  HTT

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  हैं
 और

 यदि  तो  इसक  क्या  कारण

 dl
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 कृषि  श्र  सिचाई  मंत्रालय में  उप  मंत्री  दास  :  (  )  कुछ  छोट

 अपवादों के  उत्तर  प्रदेश  में  कमी  की  अधिकतम  सीमा  के  कानूनों  में  संशोधन  होनें  के  पश्चात्‌

 अरब वे  पुर्णतः  राष्ट्रीय  मार्गदर्शी  सिद्धान्तों  क  च्  हैं  ।  जसा  कि  दिनांक  16-12-74 क

 कित  प्रश्न  संख्या  4698  के  उत्तर  में  उल्लेख  किया  गया  क़सम  तथा  महाराष्ट्र  पं अर्भ  पूर्ण

 कानून नहीं  बना  तमिलनाडू  के  कानूनों  में  राष्ट्रीय  मार्गदर्शी  सिद्धान्तों  से  कुछ  भिन्नता  है
 ।

 तथा  जोत  की  अधिकतम  सीमा  सम्बन्धी  राष्ट्रीय  मार्गदर्शी  सिद्धान्तों  में  राज्यों

 को  यह  अनुदेश  दिये  गये  हैं  कि  वे  उचित  स्तरों  पर  गैर-सरकारी  निकायों  की  स्थापना  करें  जोत

 की  अधिकतम  सीमा  के  कानूनों  की  देखभाल  करने  के  लिये  सक्षम  शासकीय  की  स्थापना  करें
 |

 किसानों  के  मज़बूत  संगठनों
 की

 अनुपस्थिति  को  ध्यान  में  रखते  हुए  भारत  सरकार  ने  राज्य  सरकाएं

 से  सिफारिश  की  है  कि  ग्राम  तथा  ब्लाक  स्तरों  पर  ला धान भोगियों  की  स्थापित  की

 ताकि
 भूमि  सुधार  के  सब  उपायों  के  क्रियान्वयन  के  सम्बन्ध  में  क्रियान्वयन  करने  वाले  प्राधिकारी  की

 सलाह  दी  जा  सक  कौर  भूमि  सुधार
 क

 लाभानुभोगियों  की  सहायता  के  लिए  सुविधाएं  दी  जा  सके
 |

 भारतीय  खाद्य  निगम  में  गत  एक  दबाव  दौरान  हुई  हड़तालें

 2792.
 श्री  शंकर  दयाल  fag  :  क्या  कृषि  श्र  सिंचाई  मंत्री  यह  बतान

 की
 |“ कपा  ५०

 कि

 भारतीय  खाद्य  निगम  में  गत  एक  वर्ष  के  दौरान  कितनी  बार  हड़ताल  किन-किन

 स्थानों  पर  हुई
 तथा

 उसके  FIT  कारण  थे  ;  कौर

 इन  हड़तालों  को  समाप्त  करने  तथा  वहां  अनुशासन  तथा  व्यवस्था  बनाये  रखने  के  लिए

 सरकार  द्वारा  कार्यवाही  की  गई
 ?

 कृषि  श्र  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रण्णासाहेब  पी०  सुचना

 एकत्रित  की  जा  रही  है  कौंर  सभा  के  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 भारत  सुरक्षा नियम  के  4-1-1975 से  छः  महीने  की  कौर  अवधि  के  लिए

 भारतीय  खाद्य  निगम  में  किसी  औद्योगिक  विवाद  के  बारे  में  हड़ताल  क  रने  पर  रोक  लगा  दी  गई

 हरित  क्रांती  क  परिणाम

 2793.  श्री  do  ato  नायक  :  कया  कृषि  कौर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (*)  क्या  हरित  क्रांति  के  परिणामों  का  मूल्यांकन  फाई  )  करने  का  कोई  प्रयास  किया

 गया
 है  ;

 यदि  तो  उसके  क्या  निष्कर्ष  निकले  ;  और

 (7)
 यदि

 तो
 कया  इस  दिशा  में  कोई  प्रयास  किया  जाना  है  कौर  यदि  तो

 कब  तक  ?

 कृषि  site  सिचाई  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  प्रभु  दास  e.  तथा  हरित

 शब्दों  का  प्रयोग  1966-67
 में

 अपनाई  गई  नई  कृषि  नीति  के  बाद  खाद्यान्नों  क

 उत्पादन  में  प्राप्त  हुई  सफलता  के  संदर्भ  में  किया  जा  रहा  है
 ।  इस

 नीति
 की

 मूलभूत  बातों
 में  यह

 :
 शामिल

 है
 अधिक  उपज  देने  वाली  किस्मों  के  बीजों  की  खेती

 व
 उर्वरकों  का  भूमि  तथा  जल  RUST Tarey s
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 रक्षण  उपाय  ।  सिचाई  के  लिये  जल  की  सुनिश्चित  सप्लाई  site  ग्राशवकतानुसार

 वनस्पति  रक्षण  उपाय  करते  हुए  रासा  य
 निक  उवेरकों  के  उपयोग  से  अधिक  उपज

 देने  वाली  किस्मों

 के  बीजों  से  अच्छी  सफलता  प्राप्त  हुई  है  |

 यद्यपि  मौसप  तथा  ऋण  कौर  उर्वरकों  की  उपलब्धि  ate  कीटों  तथा  रोगों  के  प्रकोप  जैसी  बातों

 को  करके  इस  बात  का  अनुमान  लगाना  कठिन है  कि  नई  कृषि  नीति  से  ही  खाधाननों का का

 उत्पादन  कितनी  मात्रा  में  बढ़ा  तथापि  यह  कहा  जाता  है  कि  नई  रीति  से  खासकर  गेहूं  के  मामलेਂ  मैं

 अच्छा  परिणाम  प्राप्त  हुए  हैँ
 ।

 यह  नीति  अपनाए  जाने  से  पहले  खाद्यान्नों  का  सबसे  अधिक  उत्पादन

 1964-65 में  894  लाख  मीटरी  टन  था  ag  नीति  अपनाए जान  के  बाद  1970-71 में

 यह  उत्पादन  बढ़  कर  1084  लाख  मीटरी  टन  हो  गया  |  नई  नीति  अपनाए  जाने  से  पहले  1965-

 66
 के  सूखे  के  वर्ष  में  खाद्यान्नों  का  उत्पादन  गिर  कर  723  लाख  मीटरी  टन  रह  गया  था

 ।  1972-

 में  भी  ऐसा  ही  सूखा  जबकि  उत्पादन  970  लाख  मीटरी  टन  ।  गेहूं  का  उत्पादन  1966-

 67
 म

 114
 लाख  मीटरी  टन  ग्रा  था  जो  कि  1971-72 में  उसके  दुगुने  से  भी  बढ़कर  264  लाख

 मीटरी टन  हुमा  ।

 Reservation  of  seats  for  §.C.  and  §.T.  in  Universities,  Institutions  for  Higher
 Education  and  Indian  Institute  of  Science,  Bangalore

 2704,  Shri  M.C.  Daga  Will  the  Minister  of  Education,  Social  Welfare

 and  Culture  be  pleased'to  state:

 (a)  whether  twenty  per  cent  seats  are  reserved  for  Scheduled  Caste  and

 Scheduled  Tribe  students  in  the  Universities,  Institutions  imparting  higher
 education  and  the  Indian  Institute  of  Science,  Bangalore;

 (b)  if  so,  smce  when;  and

 (c)  the  number  of  students  belonging  to  these  castes  given  0]]70711/1011168
 on  the  basis  of  reservation  during  the  lest  three  years  and  the  names  of  the

 institutions  they  were  given,  seats?

 The  Minister  of  Education,  Social  Welfare  and  Culture  (Prof.  Nurul

 Hasan):

 (a)  and  (b)  The  Ministry  of  Education  and  Social  Welfare  had  requested
 all  the  States  Governments  and  Universities  in  1954  to  reserve  15  per  cent.
 of  the  seats  for  admission  to  institutions  of  higher  education  for  Scheduled
 Caste  students  and  5  per  cent.  for  Scheduled  Tribe  students.  The  matter  has
 been  pursued  with  the  Universities  from  time  to  time.  The  Indian  Institutes
 of  Technology,  Indian  Institute.  of

 requested  to  make  similar  reservations.
 Science,  Bangalore,  ete.,

 have  also  been

 (c)  The  number  of  students  belonging  to  Scheduled  Caste/Scheduled
 Tribe  given  opportunities  on  the  basis  of  reservation  during  the  last  three

 years  in  various  institutions,  is  not  available.  However,  information  relat  lag
 to  number  of  Scheduled  Caste  and  Scheduled  Tribe  student  s  at  different
 levels  of  education  for  the  year  1968-69  are  given  in  the  publication  entitled

 of  Education  of  Scheduled:  Castes  and  Scheduled  a  copy  of
 which  is  available  in  the  Parliamentary  Library.
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 Ore  eee

 विद्याथियों  तथा  विश्वविद्यालयों प्रबन्धकों  के  बीच  झड़पें

 2795.  श्री  शंकर राव  साबित  :  क्या  समाज  कल्याण wie  संस्कृति  मंत्री  यह  बतान

 की  कृपा  करेंगे कि

 किन-किन
 केन्द्रीय  विश्वविद्यालयों  में

 1973  कौर  1974 के  दौरान  विद्यार्थियों

 site  विश्वविद्यालय  प्रबन्धकों  के  बीच  झड़पें  हुई  ;

 प्रत्येक  मामले  में  उनके  कारण  क्या  थे  ;

 दोनों  के  बीच  सम्बन्धों  की  वर्तमान  स्थिति  कया  है
 ?

 समाज  कल्याण  कौर  संस्कृति  मंत्री  एस०  सरल  :  से  केद्र

 दवारा  प्रायोजित  कोई  विश्वविद्यालय  नहीं  है
 ।

 केन्द्रीय  क्यों  के  में  सूचना  की

 जा  रही  है  कौर  सभा  पटलਂ  पर  रख  दी  1

 पंजाब  में  गेहूं  क  दरत  कार्यक्रम  की  सफलता

 2796.  श्री  भान  fag  भौरा  :  नया  कृषि  ate  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  सकी

 क्या  पंजाब  में  दो  लाख  टन  तक  गेहूं  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  1972  में

 चार  दुत  हज  चलाये  गए  थे
 ;

 यदि  तोਂ  तत्सम्बंधी  रुपरेखा  कया  है

 क्या  इन  सभी  चारों  द्रुत  कार्यक्रमों  से  लाभ  नहीं  हो  सका  है  ,  कौर

 यदि
 तो

 तत्सम्बंधी  तथ्य  कया  हैं  क्या  सरकार  ने  इस  श्रसफलता  के  कारणों

 पता  लगान  के  लिये  कोई  जांच  की  है  यदि  तो  उसक  क्या  निष्कर्ष  निकले
 ?

 कृषि  कौर  सिचाई  मंत्रालय  में  उप  मंत्रो  प्रभु दास  :
 से  :

 वर्ष
 1972-

 (६  कਂ  रायात  कृषि  उत्पादन  कार्यक्रम  के  जिसे उस  as  के  खरीफ  मौसम  क  दौरान  सूखे  से

 उत्पन्न  हुई  स्थिति का  सामना  करने  के
 लिये  प्रारम्भ

 गया  पंजाब  सरकार ने  वर्ष

 972-73  के  रवी  के  मौसम
 के  दौरान  खाद्यान्नों  का  उत्पादन  बढ़ती न  की

 दृष्टि  से  लघु

 सिंचाई  की  निम्नलिखित चार  योजनाएं  क्रियान्वित  की  थी
 :---

 (1)  15,000  नलकूपों का  विद्युतीकरण  ।

 (2)  100  गहरे  नलकूप  लगाना
 |

 (3)  बिजली  वाले  नलों  के  लिये  वैकल्पिक  व्यवस्था  हेतु  15,000 डीजल  पम्पों  की

 की  खरीद |

 (4)  50%  ऋण  तथा
 50%

 वित्तीय  सहायता
 के

 आधार  पर  अमृतसर

 तथा  गुरदासपुर  जिलों के  सीमावर्ती  क्षेत्रों  में  10,000  उथले  नलकूप  लगाना  i
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 $<

 इन  aera  का  क्रियान्वयन  संतोषजनक  रहा  है  कौर  इनके  लक्ष्य  भी  लगभग  प्राप्त

 हो  गये थे  ।

 शरु  में  पंजाब  सरकार  ने  श्रापात  कृषि  उत्पादन  कार्यक्रम  के  ्  8  लाख  मीटरी टन  गेहूं

 के  भ्र ति रिक्त  उत्पादन  का  लक्ष्य  रखा  लेकिन  इसी  बीच  उ्वेरकों  तथा  बिजली  की  कठिनाई  बढ़  जाने

 के  फलस्वरूप  सम्भावित  उत्पादन  के  को  घटा  दिया  गया  राज्य  सरकार  को  थी

 कि  पिछले  वर्ष  के  उत्पादन  की  तलना  में  197  2-7  के  दौरान  केवल  2  लाख  मीटरी  टन  का  प्रतीक

 उत्पादन  होगा  ।  यह  TTT  भी  पूरी  न  हो  सकी  कौर  सिंचाई  के  लिये  बिजली  की  पर्याप्त

 उपलब्धि  एवं  था  रोग  के  व्यापक  आक्रमण  के  कारण  पंजाब  में  पिछले  वर्ष  की  तलना  में  वर्ष  1  7.0  2-

 73  के  दौरान  गेह  का  वास्तविक  उत्पादन  2.  5  लाख  मीटरी  टन  कम  रहा  ।  पिछल  वर्ष  की  तुलना  में

 1972-73
 में  गेहूं  की  फसल  अधिक  क्षेत्र  में  बोई  गई  थी  तथा  श्रमिक  उपज  देने  वाली  किस्मों  के

 प्रतीक  क्षेत्र  लाया  गया  था  |  इन  बातों  के  बावजूद  भी  उत्पादन  में  यह  कमी  हो  गई

 रोहतक  में  एक  विश्वविद्यालय  को  स्थापना

 चौधरी  राम  प्रकाश :
 क्या  समाज  कल्याण  कौर  संस्कृति  मंत्री यह यह  बताने  कपा

 करेंगे कि  :

 क्या  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  ने  हरियाणा  में  रोहतक  में  एक  विश्वविद्यालय

 स्थापित करने  के  प्रश्न  पर  विचार कर  लिया  है  ;  कौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी तथ्य  कया  हैं  ?

 समाज  कल्याण  तथा  संस्कृति  मंत्री  (sito  एस०  नुरुल  ate

 जी  हां
 ।

 विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  ने  प्रस्ताव  प्रतिवेदित  नहीं  किया  है  ।

 घान  पर  लगे  लेवी  आदेशों  को  समाप्त  करने  के  लिए  रायपर  में  प्रदर्शन

 2798.  घी
 विजय

 पाल
 सिंह

 :  क्या
 कृषि  कौर  सिंचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे कि  :

 रायपुर  में  कुछ  प्रदर्शनकारियों  ने  उत्पादकों  पर  लगे  धान  की  लेवी  के  श्रादेश  समाप्त

 करने
 की

 मांग  करते  हुए  हरीर  योजना  मंत्री  के  मार्ग  में  रुकावट  डाली  थी  ;  शौर

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 कृषि  ate  सिचाई
 मंत्रालय

 में  राज्य  मंत्री  श्रण्णासाहेज  पी  ०
 शिन्दे )  :

 उत्पादकों  पर  लेवी  राज्य  सरकारों  द्वारा  भारत  सरकार  के  परामर्श  से  लगायी  जाती

 भ्रावश्यक  रूप  से  राज्य  सरकार  को  ही  यह  निर्णय  करना  होता  है  कि  राज्य  में  लगाई  गई  धान की

 लेवी
 की

 मात्रा  में  कोई  परिवर्तन  करना  आवश्यक  है  श्रथवा  नहीं

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  आ्रावासन  कार्यक्रम  का  प  गठन

 2799.
 श्री  एम०  वी ०  कृष्ण प्पा  क्या  निर्माण श्रीवास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 क्या  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  आवासन  कार्य  क्रम  के  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के

 विचाराधीन है  ?
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 यदि  तो  तत्सम्बन्धी मुख्य  बातें  कया

 देश  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  पुनर्गठित  कार्यक्रम  को  कब  तक  कार्यान्वित किया

 जायेगा ?

 निर्माण  ate  श्रीवास  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  धर्मवीर  faz)  नहीं

 तथा  ही  नहीं  उठता  |

 उपयोग  में  दरा  रहे  ट्रैक्टर रों  की  प्रतिशतता

 2800.  श्री  मध  लिमये  :  क्या  कृषि  ate  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 भारत में  ara  कुल  कितने  स्वदेशी  एवं  प्रायश्चित  ट्रैक्टर  हैं  ;

 उनमें  सें  कितने  प्रतिशत  उपयोग  में  श्रा  रहे  हें  र  कितने  प्रतिशत  मरम्मत  के  लिये

 पड़  हुए  ह  ;

 क्या यह  सच  इतनी  अधिक  संख्या  में  ट्रैक्टरों  के  मरम्मत  के  लिये  पड़े  होने  का  कारण

 पुर्जों की  कमी  है  ;
 ak

 यदि  तो  श्रावश्यक  ar  भारत  में  निर्माण  करने  ग्रीवा  स्वदेशी  प्रतिस्थापन  पुर्जों

 के  निर्माण  होनें  तक  लग  अवधि  के  ग्रा धार  पर  आवश्यक  का  पर्याप्त  मात्रा  में  आयात  करने  के

 लिये  सरकार  द्वारा  क्या  उपाय  किये  जा  रहे  हैं
 ?

 कृषि  ate  सिचाई  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  प्रभु दास  :
 समस्त  क़षि  उद्योग  निगमों

 को  यह  भी  सलाह  दी  गई  है  कि  वे  उन  सभी  faze  के  हालत  पक्ष  भी  प्राप्त  करें  जो  उनके  सम्बंधित

 राज्यों  में  चल  रहे  हैं  ताकि  किसानों  को  फालतू  पुर्जों  की  अपनी  आवश्यकतायें  पूरी  करने  में  कठिनाई

 न  हो  ।  कृषि  उद्योग  निगमों  दुबारा  फालतू  पुत्रों  के  आयात  तथा  वितरण  के ग्रलावा  अलग  अलग

 किसानों  को  वास्तविक  spate  लाइसेंस  के  अंतर्गत  एक  सीमित  मात्रा  में  फालतू  पुर्जों  का  आयात

 करने  की  भी  अनुमति  दी  जाती  है

 जहां  तक  देशी  ट्रैक्टरों  का  सम्बंध  है  टक्कर  विनिर्माताश्रों  को  फालतू  पुर्जों  के  ग्रायात  की  अनुमति

 देकर  विक्रय  के  पश्चात  ट्रैक्टरों  की  मरम्मत  शादी  का  कार्य  करने  के  लिए  आवश्यक  आयात  सहायत

 भी  दी  जा  रही  है  ।  ट्रैक्टर  वि निर्मा ताशों  को  आवश्यकता  प्री  करने  के  लिए  कछ  चने  हए  सहांयक  मदों

 के  सम्बंध  में  देशी  क्षमता  पर्याप्त  नहीं  जिसके  लिए  सरकार  दवारा  ऐसे  मामलों  में  आवश्यक  क्षमता

 सहित  करने  के  उपाय  किए  जप  चुके  हैं  ।

 राष्ट्रीय  व्यावहारिक  तथा  श्रोर्थिक  अनुसंधान  जिसने  पांचवीं  योजना  की  अवधि

 के  ट्रैक्टरों  की  सम्भावित  मांग  का  जायजा  लेने  के  लिये  विस्तृत  कौर
 क्रम  बद्ध

 सर्वेक्षण  किया  ने

 मान  लगाया है  कि  197  1-  72.0  के
 दौरान  ट्रैक दरों  की  कुल  संख्या

 1,85,738  थी  ।  कृषि  कार्य  के

 लिये  प्रयुक्त  होने  वाले  ट्रैक्टरों  की  संख्या के  सम्बन्ध  में  पशु  संगणना  करते  समय  जानकारी  एकत्रित

 की  जाती  है  ।  पिछली  संगणना  1972  में  की  गई  थी  ।  इस  संगणना  की  रिपोर्टे  के  अनसार  देश  में

 1972  में  ट्रैक्टरों  की  कूल  संख्या  लगभग  1,7  0,000 थी  |  इन  आकड़ों में  दिल्‍ली  के

 सिवाय  हिमांचल  प्रदेश  पोडिचेरी  संघ

 राज्य  क्षेत्रों  में  उपलब्ध  ट्रैक्टरों  की  संख्या  शामिल  नहीं  है  ।
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 ग्रावश्यक  जानकारी  एकत्रित
 की

 जा  रही  है  प्राप्त  होते  ही  सभा-पटल  पर  रख  दी

 जायेगी  |

 ate
 उपलब्ध  जानकारी  के  अ्रनुसार  देश  में  फालतू  पुर्जों  की  कोई  सामान्य

 कमी

 नहीं  है  ।  यद्यपि  दो  या
 ta  राज्यों  में  कुछ  ट्रैक्टरों  के  बेकार  पड़े  रहने  की  सूचना  प्राप्त  हुई  है  ।  आयातित

 सेक्टरों  के  हालत  ५ गज  की  पर्याप्त  सप्लाई  सुनिश्चित  करने  की  दृष्टि  ट्रैक्टरों के  साथ-साथ  10

 प्रतिशत से  15  प्रतिशत  तक  हालत  गज  ग्रा यात  किये  गये  हैं  ।  इसके  अतिरिक्त  राज्य  कृषि  उद्योग

 निगमों  को  भी  wot  प्रेरक  राज्यों  में  कृषकों  को  वितरित  करने  के  लिये  हालत  पुर्जों  का  आयात  करने

 की  wat  दे  दी  गई  है  ।  कभी  हाल  में  हालत  पूर्वजों  के  सम्बन्ध  में  की  गई  समीक्षा  से  पता  लगा  है

 कि  1971-72 से  1973-74  तक  की  अवधि  में  विभिन्न  राज्य  कृषि-उद्योग  निगमों  द्वारा  किसानों  को

 लगभग  3,88,  00,000  रु०  के  मुल्य  के  हालत  पर्दे  वितरित  किये  गये हैं  ।  सरकार ने  देश  में  किसानों

 की  श्रावश्यकताओओं  को  पूरा  करने  के  लिये  फालत  पुर्जों  का  आयात  करने  हेत  कई  लाख  रुपये  के  लाई

 सेंस  मंजर किए  हैं

 नागपर  में  साईल  सब  इंस्टीटयूट

 2801.  श्री  बसंत  साठे  )
 bs

 क्या  कृषि  श्र  सिचाई  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 थी  घामनकर

 क्या  देश  के  मध्य  में  स्थित  नागपर  जैसे  स्थान  पर  एक  साईल  सव  यट  स्थापित

 करने का  विचार  है  ;

 यदि  तो  प्रस्ताव के  त  क्या  है  कौर  मामले  में  क्या  कार्यवाही की  गई  है  ?

 कृषि  ate  सिवाय  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  श्रण्णासाहेब पी  ०  att
 जी  हां  ।  वर्तमान  अखिल  भारतीय  मिट॒टी  व  कमी  उपयोग  सर्वेक्षण  संगठन  को  aes  पुनर्गठित

 करके  पांचवीं  योजना  के  प्रस्तावों के  3  .  75  करोड़  रुपये  के  से  अखिल  भारतीय  मिटटी

 शर  भूमि  उपयोग  सर्वेक्षण  निदेशालय  बनाने  का  प्रस्ताव  रखा  गया  है  ।  इस  निदेशालय  को  नागर

 में  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 निदेशालय  के  मुख्य  उद्देश्यों  में  मिट॒टी  ate  भूमि  के  साधनों का  गुणात्मक एवं  परिमाणात्मक

 निर्धारण तथा  भूमि-उपयोग  की  वैज्ञानिक  योजना के  लिए  मिट्टी-दर्शक  नक्शे  तैयार  करना

 शामिल  है  ।
 यह  निदेशालय  मिट्टी  की  जांच  पड़ताल  के  लिए  स्वतंत्र  रूप  से  मिट्टी  सर्वेक्षण  करेगा  कौर

 भूमि  का  उपयोग  करने  वालों
 के  लिए  उपयुक्त  स्केल  में  मिट्टी  सर्वेक्षण  नक्शे  कौर  रिपोर्ट  तैयार  करने

 के

 लिए  राज्य  के  मिट्टी  सर्वेक्षण  संगठनों  के  सहयोग  से  विस्तृत  रूप  से  मिट्टी  के  सर्वेक्षण  का  काम  भी
 करेंगा

 ।
 वैज्ञानिक  मिट्टी  सर्वेक्षण  कार्य  में  सुविधा के  लिए  हवाई  उपग्रह-फोटो  भ्रमण

 संवेदन  साधनों  का  उपयोग  अंतरिक्ष  अनुपयोग  अनुसंधान  केन्द्र  के  सहयोग  से  किया  जायेगा
 ।

 facet

 की  उत्पत्ति  को  भ्रच्छी  तरह  से  समझने  के  लिए  अनुसंधान  कार्यों
 में

 तीव्रता लायी  ताकि

 भूमि के  युक्ति  संगत  उपयोग  के  निमित्त  गिट्टियों  के  उनके  परस्पर

 संबंध  site  ग्रधनिर्णय  के  मानदंड  को  सुधारा
 जा

 सके
 ।

 पांचवीं  योजना  के  प्रस्तावों  का  कार्यान्वयन

 होने  पर
 देश

 के  विपिन  प्रदेशों  से  6  प्रादेशिक  मिट्टी  परस्पर  संबंध  केन्द्र  काम  करने  लगेंगे  ।  प्रत्येक

 केन्द्र  से  उद्देश्यों  की  पूर्ति के  लिये  20  क्षेत्र-दल  होंगें  ।
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 कर्नाटक  राज्य  में  शक्षणिक  विश्वविद्यालयों के  लिए  मांग

 शो  पी०  कार  शिनाय  :  क्या  शिक्षा  समाज  कल्याण  प्रौढ़  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि कि

 क्या  कार्तिक  राज्य  में  ऐसे  के  लिये  नये  शैक्षणिक  विश्वविद्यालय  खोलने

 की  मांग
 केन्द्रीय  सरकार  से  की  गई  है

 जो
 इस  दूरवर्ती  विश्वविद्यालयों  से  सम्बद्ध है  ;

 यदि  तो  इसकी  रूपरेखा  क्या  है  श्रौर  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 समाज  कल्याण  तथा  संस्कृति  मंत्रो  एस०  नुरुल  :
 ग्र

 विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  को  कर्नाटक में  नये  शैक्षणिक  विश्वविद्यालय  स्थापित करते  से

 सम्बन्धित  कर्नाटक  सरकार  से  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुमा  है
 ।

 केन्द्रीय योजना  के  अधीन  AS  के  तटवर्ती  गांवों  में  आधार-भत  ्  का  विकास

 2803.  श्री  सी०  एच०  मोहम्मद  कोया  :
 क्या  कृषि  शौर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  weal  के  तटवर्ती  गांवों में  प्राकार-भूत  ढांच ेके  विकास के  लिये  एक  योजना  कृषि

 न्याय  के  प्रधान  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना  के  रूप  में  सम्मिलित  की  गई  है

 केरल  के  च्  के  तटवर्ती  गांवों  में  कितनी  सड़कें  बनायें  जाने  का  विचार  है  ;  प्रौढ़

 इस  योजना  के  अधीन  केरल  सरकार
 को

 कुल  कितनी  धनराशि  दी  गई  है
 ?

 कृषि  शौर  सिंचाई  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  प्रभ दास  :  हां  ।

 केरल  सरकार  का  अन्य  निर्माणाधीन  55  तटवर्ती  सड़कों  को  पूरा  करने  के  अतिरिक्त

 55  नई  तटवर्ती  सड़कों  का  निर्माण  करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 मूछों  के  तटवर्ती  गांवों  में  अवस्थापना  सुविचारों  के  लिये  एक  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना

 तैयार  की  गई  है  श्र  इंस  योजना  के  ..  गांवों  में  सड़कों  चय  का  निर्माण  करने  की  व्यवस्था

 की  है
 ।

 इस  योजना के  बढ़े  हुए  उत्पादन के  लिए  परि संस्करण  संयंत्रों  प्रौर
 कारगर

 विपणन  की  व्यवस्था  करके  तटवर्ती  राज्यों  में  के  बड़े  गांवों  का  समेकित  ढंग  से  विकास  करने  का

 प्रस्ताव  है  ।  इस  मामले  पर  राज्य  सरकारों  के  परामर्श  से  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 पश्चिम  बंगाल  में  भरो

 2804.
 श्री  राजदेव सिंह  :  क्या  कृषि  कौर

 सिचाई  मैरियट बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 )
 क्या

 टाईगरਂ  की  गणना  के  अनुसार  सुन्दरबन में  लगभग  «40  बंगाल

 टाईगरਂ  बेचे हैं  शर  इस  बात  के  लिए  हर  संभव  प्रयास  किया  जा  रहा  है  कि  यह  संख्या  कम
 न  होने

 क्या  सुन्दरबन  के  अतिरिक्त
 क्षेत्रों  में  जाते  समय ऐसे  गांवों  से

 गुजरना  होता  है
 जहां

 सूखी
 घास

 के
 बीजों  से  बनी  रोटियों  कौर  शोबों  से  हो  रहे  कुपोषण  के  कारण  बच्चे  मर  रहे

 ग्रांड  सुन्दरबन  विकास  ais  का  विचार  इन  चालिस  शेरों के  साथ-साथ  भर  स
 ~

 मर  रहे  हजारों  व्यक्तियों  को  बचाने  के  लिए  क्या कार्यवाही  करने का  है  ?

 8



 19  1896  लिखित  उत्तर

 कृषि  और  सिचाई  मंत्रालय में  उप
 मंत्री  प्रभ दास  पटेल )  से  सुचना

 एकत्र  की  जा  रही  है  कौर  प्राप्त  होने  पर  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  |

 भारतीय  टेबल  टेनिस  के  खिलाड़ियों  का  कलकत्ता  में  संतोषजनक  खेल

 2805.  श्री  नवल  किशोर शर्मा  :  कया  समाज  कल्याण ate  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  टेबल  टेनिस
 के

 भारतीय  खिलाड़ियों
 ने

 कलकत्ता
 में

 प्रायोजित
 seats

 खेलों  में  संतोषजनक खेल  खेला  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हें  शर  क्या  सरकार ने
 श्रन्तर्राष्ट्रीय

 स्तर  पर  भारतीयों

 के  ग्र संतोषजनक खेल  के  कारणों  का  पता  लगाने  के  लिए  कोई  जांच  समिति  गठित  की  है

 उक्त  समिति  का  प्रतिवेदन  कब  तक  प्राप्त  हो  जायेगा
 ?

 शिक्षा  ake  समाज  कल्याण  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  में  उप
 मंत्री

 हरविन्द  नेताम  )

 (#)  1975
 में  कलकत्ता  में  आयोजित  टेबिल  टेनिस  चैम्पियनशिप

 म
 भारतीय  पुरुष  प्रौढ़  महिला  टीमों  ने  स्थान  प्राप्त  किया  i  इस  प्रकार  से  उन्होंने  विश्व  भर

 में
 16

 चोटी  के  टेबिल  टेनिस  संघों
 के

 ग्रूप  -
 1
 में  स्थिति  बनाए  रखी

 ।
 तरन्त  राष्टीय  स्तर  पर

 टेबिल  टेनिस  के  उच्च  स्तर को  ध्यान  में  रखते
 हुए  पुरुषों  प्र  महिला  दलों  दोनों का  उन  62  देशों

 में  से  जिन्होंने इन  प्रतियोगिता ्र ों  में  भाग  लिया  ar,  15  वां  स्थान  प्राप्त  करके  निषाद

 जनक  नहीं  है  यद्यपि  सरकार को  भारतीय  टीमों  से  कौर  बेहतर  निषादन की  आशा  |

 राज्यों में  भूमि  हथियाना

 280
 6.  श्री  नवल  किशोर शर्मा  :  क्या  कृषि  site  सिंचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  देश  में  कमी  हथियाने  के  मामलों  बृद्धि हो  रही  कौर

 यदि  तो  गत  दो
 वर्षों  के  दौरान  विभिन्‍न  राज्यों  में  तथा

 विषेशकर
 राजस्थान

 भूमि  हथियाने के
 कितने  मामले  हुए  हैं  तथा  भूमि  हथियाने  के  लिए  उत्तरदायी  व्यक्तियों  क  re

 क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 कृषि  श्र
 सिचाई  मंत्रालय

 में
 उप  मंत्री  :  तथा

 सरकारों
 से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है भ्र ौर  प्राप्त होने  पर  सभा  पटल-पर रख  दी  जायेगी  ।

 राज्यों  से  धान  की  वसली  मलय

 2807.  श्री  समर  गृह  :  क्या  कृषि  ake  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 पश्चिम
 बंगाल  कौर  अन्य  चावल  उत्पादक  राज्यों  में  धान  के  क्या  वसूली  मूल्य  निर्धारित

 किए गए  हैं
 ?

 विभिन्‍न  राज्यों  में  धान  उत्पादन  की  निम्नतम  लागत निर्धारित  किए  जाने  के  क्या

 आधार
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 पश्चिम  बंगाल  में  धान  की  वसूली  मूल्य  7460.0  प्रति  क्विंटल  निर्धारित  किया

 गयाहै  ;

 क्या  warm  धान की  प्रति  क्विंटल  उत्पादन  लागत  वास्तव  में  लगभग  100  रु०

 तथा  बोरो  धान  की  लगभग  120  रुपया  है  ;

 क्या  राज्य  सरकार ने  चावल  डीलरों  को  खुले  बाजार से  120  रुपया  प्रति  क्विंटल

 चावल  खरीदने  की  अनुमति दी  है  ;

 यदि  तो  क्या  श्र
 मध्यम  स्तर  के  किसानों

 को  एक  मात्र  उचित  साधन  से

 होने  वाली  श्राय से  वंचित  करने  की  बजाय  सरकार  भी  खुले  बाजार में  धान  खरीदेगी  ?

 कृषि  कौर  सिचाई
 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रण्णासाहेब  पी०  :  खरीफ

 विपणन  1974-75  के  लिए  सभी  राज्यों  के  लिए  धान का  (  मोटी  किस्म  श्रधिप्राति

 मूल्य  समान  रूप  से  747०
 प्रति  विकेट

 निर्धारित  किया गया  है
 ।

 विभिन्‍न  राज्यों  में  धान  की  पैदावार  की  न्यूनतम  लागत  को  निर्धारित  करने  के  लिए

 कोई  प्रयत्न  नहीं  किये  जाते  है ं।

 जहां  ।  मन  साधारण  किस्म  के  लिए  जोकि  मोटी  किस्म  are  ।

 अमन  बोरों  धान  की  उत्पादन  लागत  के  मतदान  श्रलग  से  उपलब्ध  नही ंहूं  |

 (3)  श्र  पश्चिम  बंगाल  धान  के  उत्पादकों  पर  क्रमिक  लेवी  लगाई  गई

 ddl  सम्बन्धी  जिम्मेदारियों  को  निभाने  के  उत्पादक  अपनी  लेवी  मुक्त  धान  को  खुले
 बाजार  में  बेचने  के  लिए  स्वतन्त्र हैं  ake  मिल  मालिक  भी  उसे  बाजार  भाव  पर  खरीदने  में  स्वतन्त्र

 धान  उत्पादकों  पर  लेवी  लगाते  छोटी  जोत  के  किसानों  के  हितों  को  सुरक्षित  रखने  की

 दिशा  में
 विशेष

 सावधानी
 बरती

 गई  है  |

 Construction  of  Canal  urider  Kosi  Project.

 2808.  Shri  G.P.  Yadav:  Will  the  Minister  of  Agriculture  and  Irrigation

 be  pleased’  to  state:

 (a)  the  amount  spent  so  far  on  the  construction  of  canal  under  Kosi  pro-

 ject  in  Bihar  State  and  the  share  of  the  Central  Government  in  this
 project.

 (b)  whether  due  to  sand
 silting

 of  Kosi  canal  waterway,  this  project  is

 proving  to  be  useless;  and

 (c)  if  so,  the  reaction  of
 Government

 theretoP

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Agriculture  &  Irrigation  (Shri
 K.  N.  Singh):  (a)  The  amount  spent  on  the  construction  of  the  Eastern

 Kosi  Canal  system  of  the  Kosi  Project  uptothe  end  of  December,  1974,  was
 abowut  Rs.66°96  crores.  There  is  no  share  of  the  Central  Government  therein,

 (b)  and  (c)  Some  difficulties  are  being  experienced  on  the  Eastern  Kosi
 Canal  system  on  account  of  the  heavy  silt  content  of  the  Kosi  waters  but  this
 has  not  rendered  the  canal  system  ineffective  for  irrigation  purposes,
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 The  of  Bihar  have  taken  several  measures  to  overcome  the

 problem.

 As  a  result’ of  improvements  underiaken,  the:  sil  leposits  in  the  canal

 have  now  reduced  in  recent  years.

 तिलहनों  के  वायदा  व्यापार  पर  रोक

 2809.  श्री  शरद  यादव :  क्या  कृषि  site  सिचाई  daft  यह  बतान  की  HAT  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  तिलहनों  के  वायदा  व्यापार पर
 रोक

 को  लागू  किया
 जारी  रखा

 शौर

 यदि  तो  वर्ष  1975  में  तिलहनों  भर  तेल  के  मूल्यों  पर  इसका  क्या  प्रभाव  पड़ने

 की  सम्भावना  है  ?

 कृषि ्र  सिलवाई  मंत्रालय
 में  उप  मंत्री  प्रभु दास

 :  जी
 हां  ।

 सरकार  ने

 समय  समय  पर  विभिन्‍न  तिलहनों  के  वायदा  व्यापार पर  प्रतिबन्ध  लागू  किया  है/जारी रखा  है  |

 तिलहनों  तथा  तेलों  के  मूल्य  सप्लाई  तथा  मांग पर  निर्भर  हैं  ।

 तिलहनों  तथा  तेलों  के  वायदा  व्यापार  पर  रोक  लगाने  का  उद्देश्य  उन  मूल्यों को  बढ़ाने  से  रोकना है

 जो  mara  को  स्थिति में  भारी  मांग  होने पर  वायदा  व्यापार  जारी  रहने  से  बढ़  सकते  |  रबी की

 तिलहनों की  अच्छी  फसल  होने  तथा  कुछ  प्राय  बातों  के  कारण  इस  समय  तिलहनों तथा  तेलों  के  मूल्य

 पिछले वर्ष  की  भ्र पे क्षा  प्रायः  कम  हैं  ।

 श्यामलाल  दिल्‍ली  में  पुनः  पठन-पाठन  आरम्भ  करने  के  लिये  पुलिस  सहायता

 2810.
 श्री  एस०  ए०  मुरुगनस्तम :  कया  समाज

 कल्याण  site  संस्कृति  मंत्री  यह

 श्याम  लाल  कालेज  में  पठन-पाठन  आरम्भ करने  क  लिय  पुलिस  की  सहायता

 मांगी गई  थी  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण हैं  कौर  स्थिति को  सुधारने  के  लिए  क्या  उपाय  किये
 गये

 समाज  कल्याण  संस्कृति  मंत्री  ०  एस
 ०

 नुरुल
 :  श्र  दिल्‍ली

 विश्वविद्यालय  द्वारा  भेजी  गई  सूचना  के  भ्रनुसार  छात्रों  के  एक  दल
 तथा  कुछ  बाहरी  व्यक्तियों

 द्वारा

 उपद्रवों  के  कारण  कालेज  को  197  5  में  कूछ  दिन  के  लिए  कौर  फिर  फरवरी
 से  14

 फरवरी

 तक
 कौर

 17
 श्र

 18  फरवरी  ,  1975 को  बन्द  कर
 दिया  गया  था  ।  3  विद्यार्थियों  को  14

 फरवरी  1975  को  निलम्बित  कर  दिया  गया  था  कौर  प्रिंसिपल  द्वारा  कालेज  में  उनका  प्रवेश  अगले

 प्रदेशों तक  रोक  दिया  गया  था  ।  इस  बात  की  आशंका  के  कारण
 कि

 कालेज  के  खुलने  पर  हिसा

 की  कौर  वारदातें  हो  सकती  कालिज  द्वारा  19  197  5
 के  बाद  में  पुलिस  संरक्षण की  मांग

 की  गई  थी  जिसे  स्वीकार  कर  लिया  गया  ।
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 राष्ट्रीय  डेरी  विकास  निगम  क  अधिक  दुग्ध  केद्रों  के  बार  में  असंतोष

 2811.  श्री  सुखदेव  प्रसाद
 :  क्या

 कृषि  कौर  सिंचाई  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  राष्ट्रीय डेरी  विकास  निगम  द्वारा  दूध  की  सप्लाई  के  लिय  अधिक  केन्द्र  खोले  जाने

 पर  दिल्‍ली  दुग्ध  योजना  व्यक्त  कर  रही  है  ;  शौर

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  क्या हैं
 ?

 कृषि  शौर  सिचाई मंत्रालय में  उप
 मंत्री

 प्रभ दास
 :  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 World  Hindi  Convention

 +2812.  Shri  Janeshwar  Mishra:  Will  the  Minister  of  Education,  Social

 Welfare  and  Culture  be  pleased  ५0  state:

 (a)  whether  Government  are  aware  of  the  resolution  passed  at  the  World

 Hindi  Convention  organised  in  India  recently;

 (b)  if  so,  the  salient  features  thereof; .

 (c)  whether  Government  are  also  aware  that  some  Hindi  loving  partici-

 pants  of  foreign  countries  have’  expressed  views  in  this  convention  that  unless

 Hindi  is  given  a  place‘of  honour  in  its  own  country,  it  will  serve  no  purpose  to

 accord  recognition  in  the  foreign  countries;  and

 (d)  the  reaction  of  Government  thereto?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Education  and  Social  Welfare  and
 in  the  Department  of  Culture  (ShriD.  Yadav) :  (a),(b),(c)&(d)  :  proposal

 asking  for  the  acceptance  of  Hindi  as  one  of  the  official  languages  of  the  U.N.
 was  adopted  by  acclamation  by  the  Convention.  Government  considers  this
 88  8  welcome  The  Rashtrabhasha  Prachar  Samiti,  Wardha,
 which  organised  the  Convention,  has  not  brought  to  the:  notice  of  the

 Government,  the  views  stated  to  have  been  expressed  by  participants  from

 foreign  countries.  However,  Hindi  is  already:  the  official  language  of  the  Union
 of  India  and  the  Central  Government  ccntinues  to  take  special  steps  for  its

 spread  and  development  as  the  link  language  of  the  country,  in  view  of  its

 special  responsibility  under  Article  351  of  the  Constitution.

 Starvation  Conditions  in
 Masturi

 Development  Block  in  Madhya  Pradesh

 2813.  Shri  Phool  Chand  Verma:  Will  the  Minister  of  Agriculture  and
 Irrigation  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  Government’s  attention  has  been  drawn  to  the  news  item
 published  in  an  Indore  daily  dated  the  6th  October,  1974  to.  the  effect  that  a
 couple  died  of  starvation  in  Mulatar  village  in  चीर pas te  कठ  turi  Development  Block
 of  Bilaspur  in  Madhya  Pradesh;
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 (b)  whether  six  Panchs  of  the  village  have  stated  that  the  condition  of

 hundreds  of  people  there  is  precarious;  and

 (c)  if  so,  the  action  taken  in  this  regard  and  the  measures  proposed  to  be

 taken  to  deal  with  the  starvation  conditions?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Agriculture  and  Irrigation  (Shri
 Prabhudas  Patel)  :  (a),  (b)  &  (c)  :  the  information  is  being  collected  and  will  be

 laid  on  the  Table  of  the  Sabha  as  soon  as  it  is  received.

 शिक्षा  डिग्रियों  को
 समानता

 क
 बारे  में

 बुलगा  रिया  के
 साथ  समझौता

 थी  रघुनन्दन लाल  भाटिया
 १

 श्री  अ्रतादि  चरण  दास  |

 श्री  श्रीकिशन  सोदी  ;  कया  समाज  कल्याण  कौर  संस्कृति  मंत्री  यह  बतान

 शी  पी
 ०

 गंगा  देव  की  कृपा  करेंग  कि  :

 श्री  डी०  डी०  देसाई
 J

 क्या  भारत  कौर  बुल्गारिया  ने  शिक्षा  डिग्रियों  की  समानता के  बारे
 में  15

 जानवरो

 को  किसी  समझौते  पर  हस्ताक्षर किये  थे  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  मुख्य  बातें  कया  हैं ?

 शिक्षा  कौर  समाज  कल्याण  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  में  उप मंत्री  डी  ०  पो  ०
 यादव )

 शैक्षणिक  डिग्रियों  की  समकक्षता के  बारे  में  भारत  ate  बुल्गारिया  के  बीच  15

 1975  को  एक  संलेख  पर  हस्ताक्षर किए  गए  थे  |  |

 विवरण  संलग्न है

 विवरण

 संलेख
 क  भारत  सरकार

 तथा  बुल्गारिया  जनवादी  गणतंत्र
 न

 दोनों  देशों  में  निम्नलिखित  शैक्षणिक  ग्रहताश्ों  की  प्रशिक्षण  प्रिया  ग्रध्यापन क़ क़

 प्रयोजन  प्रिया  शैक्षणिक  वैज्ञानिक  संस्थाओं  एवं  ग्रनुसंधान  तथा  प्रत्य  !  तष्ठानों  में  किसी भी

 रोजगार
 के

 प्रयोजन  हेतु  पारस्परिक  आधार पर  मान्यता  देने
 की  सहमति  प्रदान

 र  ी  है  ।

 बुलगारिया  जनवादी  गणतंत्र  भारत  गणतंत्र

 माध्यमिक शिक्षा  पूरी  करने  पर  प्रमाणपत्र

 (1)  बुल्गारिया  में  माध्यमिक  शिक्षा
 भारत

 में
 उच्चतर  माध्यमिक

 पूर्वे

 विद्यालय  प्रमाणपत्र  ।
 पूरी  करने  का  प्रमाणपत्र
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 प्राकृतिक/सामाजिक  विज्ञान
 की  डिग्रियां

 (1)  बुल्गारिया  में  विश्वविद्यालयो ं/
 भारत  में  विश्वविद्यालयों  तथा  wea  शैक्षणिक

 उच्चतर  शैक्षणिक  संस्थानों  द्वारा  संस्थानों  द्वारा  उसी  विषय  में  प्रदान की

 गई  मास्टर्स  डिग्री  । उच्चतर  शिक्षा  पूरी  करनें पर  दिया

 गया  डिप्लोमा  |

 (2)  बुल्गारिया  में
 विश्वविद्यालयों

 /  भारत  में  विश्वविद्यालयों तथा  अन्य  शैक्षणिक

 उच्चतर  शैक्षणिक  aaa  द्वारा  संस्थानों  द्वारा  उसी  विषय  में  प्रदान की

 प्रदान  की  गई  वैज्ञानिक डिग्री  गई  पी०  एच०  डी०  की  डिग्री  |

 का

 भारत  में  विश्वविद्यालयों  तथा  mar  शणक (3)  बुल्गारिया  में

 उच्चतर  शैक्षणिक  संस्थानों  संस्थानों  द्वारा  प्रदान  की  गई  उसी  विषय
 ५५

 प्रदान  की  गई  वैज्ञानिक डिग्री  में  श्राफ  साइंस
 वी

 हुआ  साइंस

 इंजीनियरी  तथा  प्रौद्योगिकी  /कृषि/पशुचिकित्सा  विज्ञान/कृषि  इंजीनियरी  को  डिग्रियां

 (1)  बुल्गारिया  में  विश्वविद्यालयों  भारत  में  विश्वविद्यालयों
 तथा  अन्य

 शैक्षणिक
 ~~

 उच्चतर  शैक्षणिक  संस्थानों  संस्थानों  द्वारा  ग्रध्ययन  के  उसी  क्षेत्र  में

 प्रदान  की  गई  वैज्ञानिक डिग्री  प्रदान  की  गई  एच०  डी०  की

 का

 (2)  में
 भारत  में

 विश्वविद्यालयों  तथा
 er

 शैक्षणिक

 उच्चतर  दौ क्षणिक  संस्थानों  संस्थानों  द्वारा  अध्ययन  के  उसी  क्षेत्र  में  प्रदान

 प्रदान  की  गई  वैज्ञानिक  डिग्री  की  गई  श्रॉफ  साईसਂ  की  feat  ।

 चम्बल  नहर  से  सिंचाई  के  लिए  पानी  की  सप्लाई

 2815.  श्री  हुकुम  चन्द  कछवाय :  क्या  कृषि  कौर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  मध्य  प्रदेश  के  मुरैना  जिला  के  काश्तकारों  को  सिंचाई  के  लिये  चम्बल  नहर  से

 संमय  पर  तथा  पर्याप्त  मात्रा में  पानी  नहीं मिल  पाता  ;

 यदि  तो  उन  की  समस्याओं  को  हल  करने  के  लिए  सरकार  क्या  कार्यवाही कर

 रही  है  ।

 कृषि  शौर  सिचाई  मंत्रालय  में  उप  मंत्री
 केदार  नाथ

 :  चम्बल  नहर से

 मध्य  प्रदेश  के  मुरैना  जिले
 में  सिचाई  के  लिए  पर्याप्त  कौर  समय  पर  जल  की  सप्लाई  न  मिलने

 के  संबंध  में  भारत  सरकार  को  at  तक  कोई  शिकायत  प्राप्त  नहीं हुई  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।
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 $$$

 हिन्दुस्तान  लिवर  दारा  वनस्पति  घी
 क

 मूल्य  में  वृद्ध

 2816.  श्री  ज्योतिमंय  क्या  कृषि  ate  सिचाई  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  1975
 के  दूसरे  सप्ताह  में  मूल्य  नियंत्रण  हटाने  की  सरकारी  घोषणा

 के  तुरन्त  पश्चात्‌  देश  में  वनस्पति  के  प्रमुख  उत्पादन कर्ता  aaa  हिन्दुस्तान
 लीवर

 ने
 अपने

 वनस्पति  उत्पादों  के  मूल्य  में  भारी  वृद्धि की  घोषणा  की  है  ;

 यदि  तो
 तत्संबंधी

 aa  क्या

 गत
 दो  वर्षों  में

 वनस्पति  उत्पादों के  मूल्यों  में  कितनी बार  वृद्धि  करने  की  अनुमति

 a  गई

 (#1)  प्रत्येक
 बार

 कितनी-कितनी  वृद्धि  हुई  are  इस  मूल्य  वुद्धि
 के

 क्या  कारण  थे  ;

 हाल की  मूल्य  वृद्धि  के  पक्ष  में  उक्त  कम्पनी  के  क्या  तक  AK

 क्या  सरकार  कम्पनी  के  तकों  से  सहमत  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रण्णासाहेब  पी  ०  :  शौर  5  जनवरी

 1975  को  सांविधिक  नियंत्रण  हटाने  के  बाद  हिन्दुस्तान  लीवर
 fro

 ने
 भ्र पने  वनस्पति के  मूल्यों

 को  लगभग  एक  सप्ताह  तक  भझ्रपरिवर्तित  रूप  में  बनाए  रखा  ।  उसके  19  1975  को

 औसतन
 64  पैसे

 प्रति
 किलो  के  साथ  )  की  विधि की  गई  कौर  24

 1975 को  औसतन  35  पैसे  प्रति  किलो  के  हिसाब  से  कमी की  गई  ।  कई  wea  फैक्ट्रियों भी

 न्यूनाधिक  इसी  आधार पर  वृद्धि  शर  कमी  कर  रही  हैं
 ।

 पांच  बार  मूल्यों  में  वृद्धि  की  गई  भ्र ौर  दो  बार  कमी की  गई  ।

 जितनी  वृद्धि/कमी  की  अनुमति दी  गई  उसका  ब्यौरा  नीचे  दिया
 गया  है  ne

 पैसे  प्रति  किलो

 दक्षिणी  पूर्वी  पश्चिमी

 जान  जोन

 4  ही 2-1-1  973  (+)  40  १५,  av  (+)  40
 (+)

 40

 1-6-73  (+)  75  (+)  75  (+)  75  {
 \  +)  75

 16-7-73  (+)  75  (+)  75  (+)  75  (+)  75

 16-11-73  20  20 (-)  20  (-)  (-)  20  (-)

 1-12-73  (-)  20  (-)  20  20  (-)  20

 पश्चिमी  पश्चिमी

 जोन  जोन

 के  भ्र लावा )

 1-  2-74  60  54 (+)  55  (+)  60  (+)  56  (+)  (+)

 15-6-74  (+)  185  (+)195  (+)220  (+)  195  (+)  180
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 शट  ा

 उद्योग  द्वारा  इस्तेमाल किए  तेलों  भ्र ौर  केवल  उसी  se  तंक  जिस  हद  तक  atta

 तेलो ंके  इस्तमाल के  स्तर  में  समायोजन  करने  के  माध्यम से  1975  में  जिसका  इस्तमाल

 बंद  कर  दिया  गया  के  मूल्यों  में  उतार/चढ़ाव  के  कारण  ही
 मल्यों में

 वृद्धि/कमी  करना  आवश्यक हो
 गया  था

 I

 फर्म ने  बताया है  कि  उन्हें  13  जनवरी  ,  197  5  को  मूल्यों  में  इसलिए  वृद्धि  करनी  पड़ी

 थी  क्योंकि  टेरिफ  आयोग  द्वारा  उद्योग  के  सत्य  ढांचे  की  पिछली  जांच  करने  से  (1)  पैकिंग

 लागत (2)  कैमिकल्स  की  कौर  कोयले  ate  भट्टी  के  तेल  की  लागत में  पर्याप्त

 वृद्धि हो  गई  थी
 ।

 विनियंत्रण  के  कूछ  समय  पूर्वे  वनस्पति  उद्योग  अधिसूचित  मूल्यों  की  श्रपर्याप्तता

 के  विरुद्ध
 शिकायत करता  रहा  है  कौर  कुछेक  फैक्ट्रियों ने

 तो  इन  मूल्यों  को  न्यायालय  में  भी  चुनौती

 री  थी  1  इस  दुष्टि  विनियंत्रण क  बाद  मूल्यों  में
 कुछ  वृद्धि  होने  की  सम्भावना

 थी |

 निर्माणाधीन  सिचाई  परियोजनाओं  को  झ्र नुमा नित  लागत

 2817.  श्री  के०  एल०  राव  :  क्या  कृषि  we  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे

 उन  बड़ी  सिंचाई  परियोजनाओं के  नाम  क्या  हैं  जिन  की  लागत  50  करोड़  रुपयों से

 अधिक है  तथा  जो  निर्माणाधीन हैं  तथा  जिन  को  पर्ण  क्षमता  के  विकास के  लिए  शीघ्रता से  art

 तीन  वर्षों  में  क्रियान्वित  किया जा  सकता है

 उक्त  परियोजनाओं  की  सिंचाई  क्षमता  क्या  है  ate  श्री  तक  कितनी  क्षमता  प्राप्त

 कर  ली  गई  है  ;

 (7)  कितनी  धनराशि  aa
 की  जा  चुकी है  तथा  कितनी  aa  की  जानी

 नी
 है  ?

 कृषि  श्र  सिचाई  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  sate  नाथ

 अपेक्षित  सूचना  का  विवरण  संलग्न  हैं  ।

 विवरण

 50
 करोड़

 रुपये
 से
 अधिक

 लागत
 निर्माणाधीन  ऐसी  वृहत  सिंचाई  परियोजनाश्रों

 के  eat  जिनकी  पर्ण  शक्यता  अगले  तीन  वर्षों  के  दौरान  विकसित  की  जा  सकती है  ।

 करोड़  रुपये  हैक्टेयर

 af  म

 ai

 Aq
 ०

 शव sare  परियोजना  ae  अ्रंतिम  i]

 का  नाम
 We नमानित am  लागत  सिंचाई  योजना  क  विकसित

 लागत  के  झ  शक्यता  अत  तक  की  जान
 ~

 तक  व्यय  शक्यता  वालों

 शक्यता
 सन  ऋण

 1  120.00  93  25  26  75  158  00  24,  00  134.  00

 2.  धापा  चरिन्दों  61.  33  38  87  22  46  47  00  2.00  25.00

 3  THT  AT  98.79  92  61  18  575  00  170.00  405.00

 4  कंगसावती  60,  00  45  21  14  79  402  00  190.00  212.00
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 खाद्यान्न  से  भरे  रेल  माल  डिब्बों से  खाद्यान्न  उतारा  जानां

 2818.  श्री  श्रीकिशन मोदी  |
 कृषि  ate  सिचाई  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 श्री  पी०  गंगा

 कि

 क्या  भारतीय  खाद्य  निगम  के  कमंचारियों  ने  हाल  में  निश्चित काल  के  लि

 हड़ताल  की  ;  कौर

 यदि  तो  क्या  खाद्यान्नों से  भरे  3500  रेल  माल  डिब्बे  रेलवे  स्टेशनों  पर  खाद्यान्न

 उतारे  जाने के  लिए  खड़े

 कृषि  att  सिचाई मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  श्रण्णासाहेब  पी०

 पश्चिमी  बंगाल  कौर  दिल्‍ली  के  खाद्य  भण्डारण डिपो  के  विभागीय  कर्मचारी

 27  जनवरी  1975 से  गर  कानूनी  हड़ताल  पर  है ं।

 जी
 नहीं

 ।  खाद्यान्न ले  जा  रही
 वैगनों

 का  इस  समय  कोई  श्रसामात्य  जमाव  नहीं  है
 ।

 आसाम  में  भुखमरी

 2819.
 श्री  नुरुल  क्या  कृषि  श्र  सिचाई  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  उनक  मंत्रालय  का  ध्यान  समाचार-पत्तों  में  प्रकाशित  दस  के  समाचार  की

 श्र  दिलाया गया  है  कि  बारपेटा  का  ग्रुप  श्रीराम  के  बागडोर-मीडिया

 क्षेत्रों  में  एक  हजार  व्यक्तियों  की  भर  के  कारण  मृत्यु  हुई है  निकट  भविष्य  मंडोर  अधिक

 लोगों  के  मरने  की  सम्भावना

 यदि  तो  उन  क्षेत्रों  को  खाद्य  तथा  ग्रन्थ  प्रावश्यक  वस्तुयें  तुरन्त  भेजने  के  लिये  क्या

 कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 कृषि  शौर  सिचाई  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  प्रभु दास  तथा  सूचना

 एकत्न  की  जा  रही  है  कौर  प्राप्त  होने  पर  सभा  पटल  पर  रख दी  जायेंगी  |

 हिन्दी  के  प्रचार  क  लिए  उड़ीसा  को  अनुदान

 2820.  श्री  चिन्तामणि  पाणिग्रहण  :  कया
 समाज  कल्याण  शौर  संस्कृति  मंत्री  यह

 बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 हिन्दी  के  प्रचार के  लिए  उड़िसा  को  1973-74  1974-75  और  1975-76

 कितनी  कितनी  राशि  का  श्रमदान दिया  गया  ;  कौर

 इन  भ्रनुदानों  से  क्या  क्या  काय॑  किया गया  तथा  ये  wars  किन्हें  दिये  गये
 ?

 शिक्षा
 श्र  समाज  कल्याण  मंत्रालय  तथा  संस्कृति

 विभाग
 में

 उप  मंत्री
 डी०

 पी०
 यादव  :

 आर
 विवरण  संलग्न  है
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 हिन्दी के
 प्रसार

 के  लिए  उड़ीसा  को  दिए  गए  अनुदान

 Fa  ee

 >
 ्र०  योजना  जिसके  ay  अनुदान  भ्रनुदान  किसको

 किया
 गया

 का

 To  राशि  दिया  गया अन्तर्गत  ग्रत॒दात च्झ

 दिया  गया

 1  3  4

 मਂ

 रु०

 1.  ग्र हिन्दी  भाषी

 राज्यों  में  हिन्दी

 शिक्षकों की  नियुक्ति  1973-74  21,00,000'00  उड़ीसा  वीं  1966-67  से

 सरकार  चौथी  योजना के  समाप्त

 होने  तक  नियुक्त  किए

 गए  हिन्दी  शिक्षकों  का

 वार्षिक  अनुरक्षण  खर्चे

 1974-75  12,00,000°  00  नए  शिक्षकों  की
 नियुक्ति

 2.  हिन्दी भाषी  राज्यों

 में  हिन्दी  शिक्षक

 प्रशिक्षण  कॉलेजों  की  1973-74  1,50,000°  00  उड़ीसा  में  कायथ  कर
 x  Ny

 स्थापना  रहे  ql

 कालेजों  वार्षिक

 खच

 1974-75  भ्रनुदान के  लिए  उड़ीसा

 सरकार  से  कोई  प्रार्थना

 प्राप्त नहीं  हुई  है

 3.  छात्रवृत्तियां  1973-74  42,775'00  छात्रवृत्तियां  उत्तर  मैट्रिक  स्तर  पर

 वाले  छात्र

 1974-75  55,400°  00

 5  वही
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 1  2  6

 amine

 4,  स्वेच्छिक  हिन्दी  1973-74  34,425°00  उत्कल  प्रान्तीय  हिन्दी  शिक्षण  केन्द्रीय

 संगठनों  की  राष्ट्रभाषा  सभा  हिन्दी  टाइप राइटिंग  की

 सहायता  कटक  कक्षा त्रों  को  चलानें  तथा

 उडीसा
 हिन्दी

 र  /  x

 के  वास्त  पुनश्चर्या
 बीफ ह  क 1974-75  34,4  20  00  राष्ट्रभाषा  परिषद्‌  पाठ्यक्रमों  शर  प्रशिक्षण

 जगन्नाथ  शिविरों का  प्रायोजन

 पुरी  ।  करने के  लिए

 वर्ष  1975-
 76  के  लिए  अनुदान  आगामी  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  दिए  जायेंगे

 ।

 महाराष्ट्र  में  भुखमरी

 2821.  श्री  मधु  दण्डवत  :
 क्या  कृषि  कौर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 महाराष्ट्र  में  हाल  में  भण्डारा  ग्रोवर  चन्द्रपुर  जिलों  में
 भूख

 से  पांच  व्यक्तियों  की

 मृत्यु  हो  गई  ;

 (@)  क्या  इन्हीं  जिलों  में  हजारों  लोग  भूख  से  मरने  वाल  हैं  ;

 यदि  तो  उन्हें  भुखमरी से  बचाने  के  लिये  व्या  कार्य  वादी
 की  जा  रही  है  ?

 कृषि  कौर  सिवाय  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  प्रभु दास  :  राज्य  सरकार  ने  सूचित

 किया  है  कि
 महा  राष्ट्र

 क  भंडा रा  ate  चन्द्रपुर  जिलों  में  भुखम री
 से  किसी  व्यक्ति  की  मृत्यु  नहीं  हुई  है  ।

 जी  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 पश्चिम  बंगाल  द्वारा  मांगी  गई  तथा  उसे  सप्लाई  की  गई  राशन  की  वस्तुएं

 2822.  श्री  रोनेन  सेत  १

 Ls  क्या  कृषि  श्र  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  | कपा  करेंगे  कि  :

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त

 क्या  सरकार  का  ध्यान  पश्चिम  बंगाल  में  राशन  व्यवस्था  की  बहुत  बिगड़ी  हुई  स्थिति

 की  are  दिलाया गया  है  ;

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  राज्य
 को  राशन  की  वस्तुएं  सप्लाई  करने  में  कठोर  रवैया  अपना

 रही  है  ;  कौर
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 यदि
 तो  गत  छः  महीनों  में  राज्य

 सरकार  द्वारा  मांगी  गई  तथा  उसे  प्राप्त  हुई  राशन

 की  वस्तुओं  की  मात्रा  क्या  है  ?

 कृषि  शर  सिचाई  मंत्रालय  में
 राज्य  मंत्री  अण्णा  साहेब  पी  ०

 शिन्दे  )  a

 केन्द्रीय  भण्डार  में  खाद्यानों  कीं  कुल  कमी  वालें  राज्यों  की
 सापेक्ष

 मंडी  में  उपलब्धता  ग्रन्थ  संगत  तथ्यों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सरकारी  वितरण  प्रणाली

 की  उचित  मांगों  को  पूरा  करने  के  लिए  पश्चिमी  बंगाल  सरकार  को  प्रति  माह  यथासम्भव  अधिक  से

 प्रतीक  खाद्यान्न  सप्लाई  किया  गया  हैं  ।  राज्य  सरकार  ने  सूचित  किया  है  कि  हालांकि  भारतीय

 खाद्य  निगम  के  विभागीय  मजदूरों
 की

 हड़ताल  के  कारण  वृहत्तर  कलकत्ता  में  राशनिंग  प्रणाली  पर

 काफी  भार  पड़ा  है  फिर  भी  स्थिति  में  wa  सुधार  हो  गया  है  क्योंकि  सभी  दुकानों  को  राशन  वाली

 वस्तुओं की  पर्याप्त  सप्लाई  की  गई
 पिछले  छः  महीनों  1974 से  1975

 के  पश्चिमी बंगाल  सरकार  ने  2.  4  लाख मी  ०  टन  चावल प्रौढ़
 4

 लाख  मी
 ०

 ८९

 गेहूं  की  मांग  की  थी  जिसक  प्रति  उनको  1.  25  लाख  मी०
 टन  चावल

 कौर  6.  5  लाख  मी ०  टन

 गेहूं  के  सप्लाई  Hts  अस्थायी  की  सप्लाई  की  गई  थी  ।

 सूखाग्रस्त रहने  वाले  क्षेत्र  संबंधी
 कार्यक्रम  क  श्रन्तगंत  क्षेत्र

 में
 विस्तार

 2823.  श्री  श्रण्णासाहिब  गोटखिण्ड
 :  कया

 कृषि  ate  सिंचाई  मंत्री  पांचवीं  योजना  में

 ग्रस्त  रहने  वालें  क्षेत्र  संबंधी  कार्यक्रम के  परिव्यय  के  बारे  में  22  1974
 के

 अतारांकित  प्रश्न

 संख्या  7683  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  दर्पा  करेंगे  कि  :

 किस-किस  तिथि  को  54  जिलों  को  सदा  सूखाग्रस्त  रहने  वाला  क्षेत्र  माना  गया  था  ;

 अन्य  18  जिलों  में  पड़ौसी  क्षेत्रों
 को

 किस-किस  तिथि  जिलावार  at

 सदा  सूखाग्रस्त  रहने  वाला  क्षेत्र  माना  गया  ;

 क्या  इस  बात  की  बहुत  दिनों
 से

 मांग
 की

 जा  रही  है  कि  महाराष्ट्र में  इसी  प्रकार

 प्रतिष्ठित  क्षेत्रों  मे ंउक्त  कार्यक्रम  लागू  किया  शौर

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 कृषि  site  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रण्णासाहेब पी  ०
 :

 इस  किये  क्रम

 के  अन्तर्गत  56  जिलों  (  54  यूनिटों  )  का  चयन  अप्रैल
 ,  1970 से

 1970  तक  की  अवधि

 में  किया  गयां  था  ।

 णा  में  मध्य  प्रदेश  में  दो  are  राजस्थान  में  जिनका
 आन्ध्र  प्रदेश  में  हरिया

 चयन  1972  में  किया  गया  छोड़कर  अधिकांश  पड़ौसी  इलाकों का  चयन  मुख्य
 जिलों

 के

 साथ  ही  1970 से  अक्तूबर  1970  तक  की  प्रविष्टि  में  किया  गया  था
 ।

 व  जी  राज्य  सरकार  ने  सूखाग्रस्त  कार्यक्रम  के  ental  इलाके  लाने

 नहीं  हो  सका  है  ।
 का  प्रस्ताव  किया  था  ,  किन्तु

 संसाधनों  की  कमी  के  कारण  उसे  स्वीकार  करना  सभी
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 अ्रादिवासियों  द्वारा  गर-प्रादिवासियों  को  कमी  की  बिक्री  पर  प्रतिबन्ध

 2824.  श्रो.बनमाली  ढक  क्य  कृषि  झर  सिंचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  विचार  आदिवासियों  द्वारा  गैर-प्रादिवासियों  को  भूमि  बेचने  कौर

 उसके  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  भ्र  इसे  प्रतीत  भारतीय  आधार  पर  लाग  करने  के  लिये  विधान

 लाने का  है

 (@)  क्यां  भूमि  कीं  बिक्री  और  ग्रन्तरण से  सम्बन्धित  बेनामी  सौदों  की  जांच  जिससे

 आदिवासी  भ्र पनी  जीविका  के  एकमात्र  साधन  से  वंचित  हो  जाते  हें  दोषी  व्यक्तियों  के  विरुद्ध

 उपयुक्त  कार्यवाही  करने  का  भी  विचार  है  ;  कौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी तथ्य  क्या  हैं
 ?

 कृषि'श्रौर सिचाई  मंत्रालय  में  उप  मंत्रो  प्रभ  दास  सें  तक  देश के

 विभिन्‍न  भागों  में  घोषित  किए  गए  भ्रादिवासी  क्षेत्रों  में  प्रा दि वासियों  के  प्राधिकार  में  कमी

 आदिवासियों  को  बचने  कौर  ग्रन्थ  प्रकार  से  भ्रन्तरण  करने  के  विरुद्ध  पहले  से  कानूनी  प्रतिबन्ध  मौजूद

 ह  इन  कानूनों  को  लाग  करने  के  लिए  प्रशासनिक  तंत्र  की  भी  व्यवस्था  की  गई  है  ।  भ्रादिवासियों

 से  कमी  के  प्रबंध  हस्तान्तरण  क  मामलों  की  राज्य  सरकारें  समय-समय  पर  जांच  कसने  कौर  एसी

 भूमि  आदिवासियों  को  बहाल  करने  के  लिए  कदम  उठाती  हैं  ।

 बेकरी  उद्योग  का  विकास

 2825.  शी  धाम तकर  :  क्या  कृषि  ale  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  लिखकर  कि

 क्या  भारत  में  बकरी  उद्योग  के  किस  के  जिसमें  रोजगार  उपलब्ध  अरराने  की

 अत्यधिक  क्षमता  कोई  भावी  योजनायें  बनाई गई  हैं  ;

 क्या  उक्त  उद्योग  की  बे  शादी के  लिए  प्रकार  की  कच्ची

 देशी  विस्तारों  के  अधिक  वैज्ञानिक  उपयोग से  संबंधित  तकनीकी  सदस्यों  का  wast  करने  में

 उद्योग  कीਂ  सहायता  करने  के  लिए  बेक  री  agate  कन् द्र स्थापित  करने  का  विचार  है
 A  य्रौर

 actuate  स्थिति  की  तुलना  में  पांचवीं  योजना  के  wea  में  डबल  रोटी  की  कितनी  मांगे

 होने  का  अनुमान है  प्रौढ़  क्या  यह  मांग  री  हो  जाच  की  सम्भावना  है
 ?

 कृषि  कौर  सिचाई  मंत्रालय  से  राज्य  मत्ती  पी
 ०,  (  )  बेकरी

 उद्योग  भ्रनुसूचित  नहीं  है  ग्रोवर  उद्योग  के  लिए  उत्पादन  के  कोई  विशेष  लक्ष्य  निर्धारित  नहीं

 किए गए  हूँ  ।

 देश  में  केन्द्रीय  खाद्य  प्रौद्योगिकी  waders  संस्थान  ग्राही  जस  विंमान  संस्थानों

 में  बेकरी  टैक्नोलोजी  के  क्षत्र  में  पहले  ही  अनुसंधान
 कार्य

 किया
 जा

 er  है॥
 मोड  बेकरी  )

 मिली  जोकि  एक  साब  जनक  क्षेत्र  का  प्रतिष्ठान
 डबलरोटी तैयार  के  यू निकटस्थ पित

 किए  प्रगति  कम्पनी
 के  अधीन  अनुसंधान

 atc  विकास  विंग  स्थापित  करने
 विचार  रखता
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 देश  में  डबलरोटी
 की

 मांग  के  बारे  में  ठीक-ठीक  सूचना  उपलब्ध  नहीं  है  ।  चमक

 क्षेत्र  में  डबलरोटी  का  अनुमानित  उत्पादन  लगभग  80,000 पी०  टन  प्रतिवर्ष  है  ।  आशा है  कि

 पांचवीं  योजना  के  wet  तक  डबलरोटी  का  म्रनूमानित  उत्पादन  लगभग  4  लाख  मी ०  टन  प्रतिवर्ष  हो

 जायगा  ।

 काल  में  सिचाई  सुविचारों का  विकास

 2826.  श्रीमती  भादंवि  तनकप्पन  ः  क्या  कृषि  ate  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 केरल  सरकार  ने  राज्य  में  सिचाई  सुविधाएं  का  विकास  करने  के  लिए श्रागामी वर्ष

 1975-76  के  लिए  कौन  सी  योजनायें  प्रस्तुत  की  हैं  ;

 उनकी  लागत  कितनी  है  ote  केन्द्रीय  सरकार  से  कितनी  सहायता  मांगी  गई  है  ;

 शर

 क्या  सरकार  ने  उनका  अनुमोदन  कर  दिया  यदि  तो  उनमें  कोई  परिवर्तन  किये

 गये  हैं  तो  वे  क्या  हैं
 ?

 कृषि  att  सिचाई  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  केदार  नाथ
 :  से  केरल  सरकार

 1975-76  के  लिए  व्  प्रस्तावों  में  24,  000  हैक्टेयर  की  सिंचाई  शक्यता  का  निर्माण  करने  के

 लिए  00  करोड़  रुपये  का  परिव्यय  रखा है  ।  योजना  आयोग  के  कार्यकारी दल  ने  13.  80

 करोड़  रुपये  के  परिव्यय  की  सिफारिश  की  है  ।

 सिचाई  राज्य-विषय  है  ate  सिचाई  परियोजनाओं  के  क्रियान्वयन  के  लिए  धन  की  व्यवस्था

 राज्य  सरकारों  को  अपने  समस्त  विकासात्मक  योजनाओं  के  चौखटे  में  करनी  होती  राज्य  ATTA

 में  केन्द्रीय  सहायता  ब्लाक  ऋणों  अनुदानों  की  शकल  में  दी  जाती  है  कौर  यह  किसी  खास  परियोजना

 rar  विकास-शीरे  से  जुड़ी  नहीं  होती  ।

 केरल  को  1975-76  के  लिए  वार्षिक  योजना  को  कभी  तक  अंतिम  रूप  नहीं  दिया

 गया है  |

 पश्चिम  बंगाल  के  नदी  पत्तन  का  विकास

 2827.  श्री  कुमार  माझी
 :

 क्या  कृषि  ale  सिचाई  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  सरकार  ने  पश्चिम  बंगाल  के  नदी  रायचौक  का  विकास  करने की  कोई

 योजना  आरम्भ  की  है  ;  सौर

 यदि  तो  उसकी  रुपए  खा  क्या  है
 ?

 कृषि  att  सिचाई  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  प्रभ दास  पटेल  )  :  केन्द्रीय सरकार  ने  नवम्बर

 1973  में  राय चौक  में  गहन  समुद्र  मात्स्यकी  बन्दरगाह  का  निर्माण  करने  के  लिए  241.50  लाख

 पये  की  धन  राशि  मंजूर  की
 है

 ।  इसके  अतिरिक्त  राय चौक  मात्स्यकी  बन्दरगाह  पर  बन  के

 2
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 शीतागार  हिमी करण  संयंत्र  तथा  मत्स्यचूण  संयंत्र  की  लागत  पूरी  करने  के  लिए  20  .  8s  लाख  रुपये

 की  राशि  विशेष  रूप  से  मंजूर  की  गई  थी
 ।

 इस  परियोजना  में  पहुंचने  के  लिए  हिम

 संयंत्र  का  निर्माण  करने  का  विचार  इससे  इस  बादशाह से  15  जलपोत  चलाए  जा  सकेंगे  |

 Per  capita  availability  of  foodgrains  and  quantity  needed  by  labourers

 2828.  Shri  Atal  Bihari  Vaipayee
 १

 ||
 Shri  Jagannathrao  Joshi

 ‘  :  Will  the  Minister  of  Agriculture Shri  R.  V.  Bade

 Shri  Hamendra
 Singh

 Banera
 J

 and  Irrigation  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  per  capita  minimum  availability  of  foodgrains  State-wise,

 during  each  of  the  last  3  years;  and

 (b)  the  average  quantity  of  foodgrains  needed  by  the  poorl  abourers

 engaged  in  hard  manual  labour  and  the  arrangement  made  to

 make  the  foodgrains  available  to  them  easily  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Agriculture  and  Irrigation  (Shri
 Annasaheb  P.  Shinde)  :  (a)  The  per  capita  availability  of  foodgrains  for  human

 consumption  during  1972  and  1973  was  171-1  kg.  and  155-0  kg.  per  year  res-

 pectively.  In  the  absence  of  complete  data  on  imports  and  changes  in  stccks,
 itis  not  possible  to  indicate  firm  figures  «f  per  capita  availablili  y  for  1974.

 However,  considering  the  increase  in  production  of  foodgrains  in  1973-74,  it  is

 hoped  that  the  per  capita  availability  in  1974  would  be  higher  than  in  1973.

 (b)  According  to  the  recommendation  of  the  Nutrition  Expert.  Group  the

 balanced  daily  diet  for  labourers  engaged  in  hard  manual  labour  is  730  gms,
 of  foodgrains,  including  pulses,  for  an  adult  man  and  545  grams  for  an  adult

 woman.

 The  distribution  of  foodgrains  within  the  State  is  the  responsibility  of

 the  State  Government.  Keeping  in  view  the  overall  availability  of  foodgrains

 in  the  Central  pool,  relative  needs  of  the  States,  market  availability  and  other

 elevant  factors,  maximum  possible  allotments  of  foodgrains  are  being  made

 to  the  States  for  meeting  the  reasonable  requirements  of  the  public  distri-

 bution.  It  is  left  to  the  State  Governmea(s  to  distribute  the  foodgrains  allotted

 by  the  Central  Government  and  the  quantities  locally  procured  in  the  most

 equitable  manner  keeping  the  local  conditions  and  requirements  in  view.

 Population
 without  houses

 9899,  Dr.  Lazminarayan  Pandeya  :  Will  the  Minister
 of  Works

 and  Housing

 be  pleased  to  state

 (a)  the  percentage  of  the  population  of  the  country  that  has  no  houses

 and to  live  in;

 (b)  the  percentage  of  the  population
 that  lives  in  rented  honses  ?
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 The  Deputy  Minister  of  Works  and  Housing  (Shri  Dalbir  Singh)

 (a)  Accordirg  to  the  provisional  data  of  1971  Census,  the  percentage  of

 houseless  populaticn  in  the  country  was  estimated  to  be  0-36%  This  doe

 rot  include  ihe  househclds  who  are  sharing  accommodation  with  others

 ))  According  to-the  data  collected  at  the  time  of  house-listng  operations

 of  the  Population  Census  of  1971,  the  percentage  of  population  living  in

 ronted  houses  was  estimated  at  15-4%

 गंगा  बेसिन  जल  संसाधन  संगठन  के  गेज  रोलरों  के  बेसन-मान

 2830.  श्री  रेणपद  दास  क्या  कृषि  we  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  गंगा

 बेसिन  जल  संसाधन संगठन  के  अधीन  गेज  रीडरों  को  वही  वेतन  मान  नਂ  दिये  जाने  के  क्या  कारण  हैं

 जो  फरवका  बांध  परियोजना  के  अधीन  गज  रीडरों  को  दिये  जाते

 कृषि  शर  सिंचाई  मंत्रालय  में  उप  मंत्रो  केदार  नाथ
 गंगा  बेसिन  जल  संसाधन

 संगठन  के अधीन  गेज  रीडर  के  पद  के  लिए  उम्मीदवार को  कम  से  कम  आठवीं  श्रेणी  पास  होना  श्रतिवायं

 इसकी  ड्यूटी  भी  वही  है  जो  कि  इस  संगठन  क  श्रेणी-चार  TH  चाज  स्टाफ  क  एस  ही  वर्ग  क

 लिए  इसलिये  यह  वेतनमान  इस  संगठन  में  गेज-रीडर  के  पद  के  लिए  निर्धारित  योग्यताओं  तथा

 ड्यूटी  क  श्रन रूप  है  |

 मेक्सिको  क  सहयोग  स  मछली  पकड़न  वाली  नौकरों  का  निर्माण

 2831.  श्री  कुमार  मांझी  :  क्या  कृषि  ake  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  मेक्सिको
 के  सहयोग से  मछली

 पकड़ने  वाली  नौ
 काएं  बनाने  की  कोई

 योजना  प्रारम्भ  की  है  ;  शौर

 यदि  तो  उस  की  मोटी  रूप-रेखा  क्या  है
 ?

 कृषि  ale  सिचाई मंत्रालय में  उप  मंत्री  प्रभ  दास  पटेल )  stat

 50  मत्स्य  नौकरों  के  रायात  की  योजना  के  श्रन्तगंत  20  मत्स्य-नौकाओं  को  आयात

 करने  क  लिये  चुने  गये  देशों  में  स  मेक्सिको  भी  एक  देश
 है

 ।  चुनी  गई  भारतीय  पार्टियों  ने  अरयात

 के  आवंटन  के  ATM  मत्स्य-नौकाओओओं  की  सप्लाई  करने  के  लिए  चुने  गये  मैक्सिकन  शिपयाडं  (Fes

 श्रास्टीले रस  श्राइमे  मैक्सिको  मैक्सिको  )  के  साथ  करारों  पर  हस्ताक्षर  कर  दिये  इसके

 सरकार  ने  देश  के  शिष्यों  में  इसी  प्रकार  की  मत्स्य-नौकाओं  का  निर्माण करने  के  लिये

 मत्स्य  नौकरियों  की  किस्मों  के  डिजायन  तौर  शाप  फ्लोर  ड्राइंग  की  मुफ्त  सप्लाई  करने  के  लिये  भी

 मेक्सिकन  शिप या डे  से  एक  करार  किया  इस  करार  में  मेक्सिकन  शिपयार्ड  द्वारा  ग्रावश्यकतानुसार

 भ्र पने
 एक

 या  अधिक  विशेषज्ञों
 की

 सेवाएं  प्रदान  करके  देश  में  मत्स्य-नौकाश्रों  के  निर्माण  में  मार्गदर्शन
 एवं  जानकारी देने  की  भी  व्यवस्था  है  ।  इन  विशेषज्ञों  पर  होने  वाला  व्यय  भारतीय  शिपयार्ड ों  द्वारा

 वहन  किया  जा  रहा  है
 ।  इस

 करार  में  यह
 भी

 व्यवस्था  है  कि  शिपयार्ड  डिजायन  तथा  शाप  फ्लोर
 ड्राइंग  तेयार  करने  एवं

 मीन-ग्रहण
 मत्स्य  नौकरों  के  निर्माण  करने  में  मैक्सिकन  शिष्यों में  सरकार

 द्वारा  नामजद  किये  जाने  वाले  भारतीय  कार्मिकों  को  प्रशिक्षण देगा  ।  एसे  कामिक  अपना  व्यय  स्वयं
 वहन

 14.0
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 विश्व  बेक  से  सहायता

 2832.  श्री  जी०  वाई०  कृष्णन्‌  :  कया  कृषि  ae  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  कर्नाटक  राज्य  में  बड़े  पैमाने  पर  मत्स्य  उद्योग  स्थापित  करने  के  लिए

 विश्व  बैंक  से  वित्तीय  सहायता  मांगी  है

 यदि  तो  उसकी  बातें  क्या  हूँ
 ?

 कृषि
 शर

 सिचाई  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  प्रभु दास
 :  कौर  (@)  मात्स्यकी

 के  विकास  के  लिये  विश्व  बैंक  दल  से  वित्तीय  सहायता  प्राप्त  करने  की  सम्भावना

 पर  विचार  किया  जा  रहा  सर्वेक्षण  करने  वाले  एक  दल  ने  कब  समय  पूर्व  भारत  का  दौरा  किया  था  |

 दल  श्री क  राज्यों  में  गया  |  उसने  कर्नाटक  का  दौरा  करते  समय  गालपे  व  मंगलौर  का  भी  भ्रमण

 किया  ।  दल  को  इस  बात  से  अवगत  किया  गया  था  कि  बन्दरगाह  के  निर्माण तथा  समेकित  ढंग  से

 मात्स्यकी  का  विकास  करने  के  लिए  सहायता  की  आवश्यकता  है  ।  दल  की  रिपो  की  प्रतीक्षा  है  ।

 भूमि  अधिग्रहण  सम्बन्धी  area  पर  न्यायालयों  में  मामले

 2833.  श्री समरगह : क्या कृषि और :  क्या  कृषि  और  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  केन्द्रीय  अथवा  राज्य  सरकार  के  सम्बन्ध  विभागों  द्वारा  जारी  किये  गये  भूमि

 अ्रधिग्रहण  arent  के  विरुद्ध  न्यायालयों  से  सहायता  लेने  के  लोगों  के  प्रयास  से  पुलों  का

 रेल  लाइन  बिछाने  के  सड़क  तथा  सिंचाई  नहरें  बनाने  क  विकास  कार्य  रुक  जाते  रोक

 उन  में  अ्रसाधारण विलम्ब  होता

 यदि  तो  न्यायालयों  में  भ्र निर्णीत  एसे  मामलों  के  तथ्य  क्या  हैं  ;

 क्या  न्यायालय  में  ऐसी  शिकायतों को  शीघ्र  निपटाने  के  लिए  सरकार  का  विचार

 आवश्यक  कानूनी  उपाय  करने  अथवा  नये  कानून  बनाने  का  है  ;

 क्या  भूमि  अ्रधिग्रहण  के  मामलों  में  न्यायालयों  द्वारा  निर्णय  दिये  जाने  में  विलम्ब  के  कारण

 विकास  कार्यों  वर्षों  तक  असाधारण  विलम्ब  होता  है  कौर  ऐसे  कार्यों  के  लिय  राज्यों  को
 केन्द्र

 के

 नियतन
 में  बहुत  सी  कानूनी तथा  प्रतिक्रियात्मक बाधायें  सामने  श्री  जाती  हैं  ;

 शर

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  ऐसे  कानूनी  बाधायें  दूर  करनें  के  लिये  सभी

 उपायों  की  जांच  करने  हेतु  एक  समिति  गठित  करन  का  है
 ?

 कृषि  ale  सिचाई  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  प्रभु दास
 ©  तथा  यह  wae

 विदित  है  कि  न्यायालयों  द्वारा  देर  से  निर्णय  होन  क  कारण  रेलवे  सिंचाई  की

 शादी  विकास  के  कार्यों  के  लिए  भूमि  अधिग्रहण  करने  में  देरी  होती  है
 ।

 भूमि  अधिग्रहण

 भ्र धि नियम के  अंतर्गत  देश  भर  में  जहां  संतुष्ट  पार्टियां  अदालती  हस्तक्षेप  चाहती  कार्यवाही  की

 जाती  है  इस  सम्बन्ध  में  संख्या  का  उल्लेख करना  हरसंभव  नहीं
 क्योंकि  ऐसी  arta  अनेक

 प्रशासनिक  एककों  तथा  न्यायालयों  में  होती  है
 ।

 75.0



 Written  Answers  March  10,  1975

 (t),(7)aat(=) r \ 7)  तथा  (=)  श्री ए०  एन०  मुल्ला  की  अध्यक्षता  में  गठित  भूमि  अधिग्रहण  पुनरीक्षण  समिति  ने

 कमी  अधिग्रहण  1894  के  aaa  भूमि  often  सम्बन्धी  कार्यवाही  के  समस्त  पुत्रों

 पर  विचार  किया  है
 ।

 भूमि  अधिग्रहण
 1894  में  व्यापक

 संशोधन  करने  की  दृष्टिसे

 समिति  की  सिफारिशों  की  जांच  की  जा  रही  है  ।  अधिग्रहण  की  कार्यवाही  में  देरी  होने  क

 प्रश्न  को  ध्यान  में  रखा  जायगा  इस  बात  को  भी  ध्यान  में  रखा  जायगा  कि  इनसे  व्यक्ति  विशेषज्ञों  के

 अधिकार  जुड़  भूमि  श्रषिग्रहण  करने  से  पहले  प्रसन्तष्ट  पार्टियों  को  कार्यवाही करने
 का

 अवसर  दिया  जाना  चाहिये  ।

 Irrigation  Schemes  lying  incomplete

 2834.  Shri  Shankar  Dayal  Singh  :  Will  the  Minister  of  Agriculture  aad

 Irrigation  be  pleased  to  siate:

 (a)  the  irriga‘icn  schemes  undertaken  during  the  1st,  2nd,  3rd  and  4th

 plan  प्राचीन  are  still  lying  incomplete  ;  and

 (b)  the  action  being  taken  by  Government  in  this  regard

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Agriculture  and  Irrigation  (Shri
 K.  N.  Singh)  (a)  The  major  and  medium  irrigation  schemes  undertaken

 during  various  plans  upto  the  end  of  the  Fourth  plan  are  as  under

 Plan  pericd  Major  Schemes  Medium

 Schemes

 lst  Plan  21  210

 2nd  Plan  26  113

 3rd  Plan  22  80

 Annual  Plans  12  51.0

 4th  Plan  16  59

 Total  97  513

 Upto  the  end  of  4th  Plan,  22  major  and  358  medium  schemes  were  com-

 pleted  leaving  a  balance  of  75  major  and  155  medium  schemes  which  spilled
 over  into  the  Fifth  Plan.

 (b)  It  is  proposed  to  give  priority  to  the  continuing  schemesand  allocate

 adequate  funds  for  them.  It  is  expected  that  all  the  continuing  medium
 schemes  and  64  out  of  75  major  continuing  schemes
 the  Fifth  Plan.

 would  be  completed  during

 76.0



 19  1896  लिखित  उतर

 Oilseeds  development  under  Chambal  Command  Project  in  M

 2835.  ShriG.  C.  Dixit  :  Willthe  Minister  of  Agriculture  &  Irrigation  be

 pleased  to  refer  to  the  reply  given  to  Starred  Question  No.  324  on  the  12th

 August,  1974  regarding  scheme  for  oilseeds  development  in  Command  Project  of

 Madhya  Pradesh  and  state :

 (a)  the  action  taken  on  the  scheme  and

 (b)  if  so,  at  what  stage  the  matter  stands

 The  Deputy  Minister  in  the  Miny.  of  Agri.  &  Irrigation  (Shri  Prabhudas

 Patel):  &(b)  The  approval  of  the  Government  of  India  to  the  continuance

 of  Centrally  Sponsored  Scheme  for  Oilseeds  Development  in  Madhya  Pradesh

 during  1974-75  was  communicated  to  the  Government  of  Madhya  Pradesh

 on  18-9-1974.  This  approval  included  implementation  of  the  Scheme  in

 Bhind  and  Morena  districts  which  fall  within  the  Chambal  Command  area

 प्राथमिक  विद्यालयों  में  पढ़  रहो  श्रनसूचित  जाति  तथा  श्रनसूचित  जनजाति  की  लड़कियां

 2837.  शी  एम०  एस०  पुरती  :  क्या  समाज  कल्याण  कौर  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  सभी  राज्यों  में  प्राथमिक  विद्यालयों  में  पढ़  रही

 पृथक  श्रनसचित  जातियों  तथा  श्रनसचित  जनजातियों  की  लड़कियों  की  संख्या  के  बारे  में  कोई  सर्वेक्षण

 किया है  ;

 यदि  तो  उसके  निष्कर्ष  क्या  हैं  ;  श्र

 इस  संबंध  में  सरकार  क्या  सुविधाएं  दे  रही  है
 ?

 शिक्षा  alt  समाज  कल्याण  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  में  उप  मंत्रों  डो  ०  पी०  यादव )

 झर  यद्यपि  अलग  से  कोई  सर्वेक्षण  प्रायोजित  नहीं  किया  गया  है  फिर  भी  वर्ष  1968-

 69 की  जो  सांख्यिकीय  सूचना  राज्य  सरकारों  से  प्राप्त  हुई  है  वह  भ्रनुबन्ध  में
 दी

 गई

 में  रखा  गया
 |

 देखिये  संख्या  एल०  टी०  2837/75)

 राष्ट्रीय  शैक्षणिक  sade  तथा  प्रशिक्षण  परिषद्‌  इस  समय  एक  afar  भारतीय  शिक्षा

 सर्वेक्षण  श्रायोजित  कर  रहा  है  जिसमें  wer  बातों  के  साथ-साथ  शभ्रनुसूचित जातियों  तथा  भ्रनुसचित

 आ्रादिम  जातियों  के  छात्रों  की  31-12-73  को  दाखिल  की  स्थिति  के  बारे  में  सुचना  भी  शामिल

 होगी
 ॥

 शिक्षा  एक  राज्य  विषय  है  ।  अ्रनूसूचित  जातियों  तथा  भ्रनुसूचित  ख़ादिम  जातियों

 के
 लिए  शिक्षा  की  विशेष  सुविधायें  राज्यों  की  योजनाओं

 में
 शामिल  हैं

 ।  पांचवी  पंच  वर्षीय  योजना  में

 न्यूनतम  आवश्यकता  कार्यक्रम  तैयार  किया  गया  है  जिसके  श्रन्तगंत  समाज  के  उपेक्षित  वर्गों  के

 बच्चों तथा  विशेषकर  लड़कियों के  लिए  विशेष
 प्रोत्साहन

 दिया  जैसे  प्राथमिक  स्कूलों

 में  पुस्तकें  तथा  वर्दियों का  निशुल्क  दिया  जाना  अनुसूचित  ख़ादिम  जातियों
 के

 छात्रों  के  लिए

 पा
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 अ्रलग  आवासीय  आश्रम स्कूल  भी
 पांचवी वी

 योजना  में  ऐसे  श्र  भी  स्कूल  खोले  जाने  की

 है  ।  सत्य  जो  प्राथमिक स्कूलों  में  लड़कियों  के  दाखिले  की  संख्या  बनाने  में  सहायक

 होंगी  वे  निम्नलिखित हैं

 (1)  प्रत्येक  प्राथमिक  स्कूल  में  कम  से  कम  एक  महिला  अध्यापक का  होना  :

 (2)  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  महिला  अध्यापकों  के  लिए  मकानों  की  व्यवस्था  ;

 (3)  महिला  अध्यापकों के  लिए  विशेष  प्रशिक्षण की  योजनाएं  ;

 (4)  महिला  अध्यापकों  तथा  जातियों
 ate  अनुसूचित

 ख़ादिम  जातियों  से

 संबंधित  भ्रध्यापकों  के  लिए  ्य
 शैक्षणिक  योग्यताश्रों  में  विशेष  रियायतें

 युवा  लड़कियों  के  लिए  अनौपचारिक  शैक्षणिक  सुविधाओं  की  व्यवस्था  जिससे वे

 मिडिल  माध्यमिक  स्कूल  शिक्षा  पुरी  कर  सकें  तथा  यथा-समय

 व्यवसाय  को  अपना  ५,

 (6  प्राथमिक  स्कूलों  से  बालबाड़ी  श्रथवा  शिशुसदन  सम्बद्ध  करना  ताकि  बड़ी  वायु

 की  लड़कियां  wat  छोटे-भाई-यहीं  की  देखभाल  के  लिए  घर  पर  रहने  की  जरुरत

 के  स्कूलों
 में  जा  सकें  ।

 गंगा  बेसिन  जल  संसाधन  संगठन  में  अनुसूचित  जाति  जनजाति

 क
 कर्मचारी

 2838.  श्री  राज  पी०  दास  :  क्यां  कृषि  शौर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बेसिन
 जल  संसाधन  संगठन  में  कम  चोरियों  को  प्रत्येक  श्रेणी  में  निहित

 जाति/श्रनुसूचित
 जनजाति  के  लिए  आरक्षण  नियमों  के  अनुरूप  किया  जाता  है  ;

 जब  हैड  क्लिक  के  पद  के  संबंध में  श्रतुसुचित  जाति/श्रनुसुचित  जनजाति

 के  कितने  व्यक्तियों  को
 पदोन्नति  की  गयी है

 ?

 कृषि  कौर  सिचाई  मंत्रालय  में  उप  मंत्री
 केदारनाथ

 :  हां  ।

 हैड  ः
 क  पद  को  उच्च  श्रेणी  क्लर्कों  को  तरक्की  देकर  ही  भरा  जाता  है  |

 नियमों के  अनुसार  किसी  भी  अनुसूचित  जाति/श्रनुसूचित  जनजाति  उच्च  श्रेणी  कलक  को

 हैड  ः  केन्द्र  में  तरक्की  नहीं  की  जा  सकी  क्योंकि  कोई  भी  war  अधिकारी  उस  समय  पदोन्नति

 कें  लिए  पात्र  नहीं  था  जबकि  हैड  कलक  का  झा खिरी  प्रद  भरा  गया  था
 |

 गंगा  बेसिन  संशोधन  संगठन  के  कराये-प्रभा रित  तमंचा री

 2839.  श्री  कार  पी०
 क्या  कृषि  और  सिंचाई  मंत्री  यह  बतान

 की  कृपा  करेंगे
 कि

 :

 क्या  बेसिन  जल  संसाधन  संगठन  के  कार्य  प्रभारित  कर्मचारियों  की  सेवाओं के

 संबंध में  कोई  सेवा  नियम लाग  होते  हैं  ;  शर

 यदि  तो
 उनकी  मुख्य  विशेषताएं क्या  हैं  ?

 x  8
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 ate  गंगा  बेसिन कृषि  कौर  सिचाई  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  (sit  केदार  नाथ
 :

 जल  संसाधन  संगठन  के  चीज़ें  कर्मचारियों  की  सेवा-शर्तों  पर  निम्नलिखित  नियम लाग  होत  हैं  :

 1.  वित्त  मंत्रालय  के  - समय-समय  पर  यथा  संशोधित  काम उ  ‘To  सं०

 दिनांक  29-12-62  के  भ्रनुसार  वेतन  निर्धारण  |

 2.
 वित्त  मंत्रालय  समय-समय पर  यथा  संशोधित  का०  ज्ञा०  सं०  61

 दिनांक  11-5-7  1  के  भ्र नू सार  कार्यग्रहण  समय  ग्रहण  समय  वेतन  देना

 वित्त  मंत्रालय  समय-समय पर  यथा  संशोधित  का०  ज्ञा०  सर  (44)

 60  दिनांक  6-8-60 के  WAAC  यात्रा-भत्ता  ।

 4.  वित्त  मंत्रालय  समय-समय  पर  यथा  संशोधित  का०  ज्ञा०  एफ०  (  76)

 /60  दिनांक  14-7-60  कौर  स०  एफ०

 दिनांक  31-3-67  के
 भ्र नू सार  अस्पताल ।

 5.
 वित्त  मंत्रालय  के  पर  यथा  संशोधित  का

 ०  या  5  (109)

 57  दिनांक  11-7-1960  कौर  एफ०  16  (ए)/(19)-ई-बी-(ए

 60,  दिनांक  30-11-60  के  अ्रनसार कार्य निवत कार्य  fray  होनें  पर  यात्रा-भत्ता  तथा

 उसकी  पेशगी  |

 6.  भत पु वं  खान  तथा  विद्युत  मंत्रालय  के  समय-समय  पर  यथा  संशोधित

 का०  का  स०  fo
 16(1),  दिनांक  17-8-1946  के  साईकिल

 रीदने  के  लिए  पेशगी ।

 7.  छुट्टी-बेसन  पेशगी

 8.  छुट्टी-पात्रा  रियायत  पेशगी
 BH  सामान्य वित्त  नियमावली  1963

 पेशगी  '
 के  संबंधित  यम  अनुसार

 10.  टी०  ए०  ho  टी ०  To  पेशगी

 11.  पंखा  खरीदने के  लिए  पेशगी
 ।
 J

 ग्रैच्युटी  मत्य-एवं  सेवा  निवासी  विभिन्‍न  प्रकार  के  अंशदायी  भविष्य

 छुट्टी  यात्रा  चिकित्सा  सुविचारों
 श्रादिः

 के  संबंध  में  इन
 कमेरा  के  लिए  सेवा

 नियमों  के  प्रश्न  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 गंगा  बेसिन  जल  संसाधन  के  एक  कार्य  का  री  अभियन्ता  के  विरुद्ध  एक  मामला

 केन्द्रीय  जांच  ब्य रो  को  सौंपना

 2840.  श्री  करार  पी०  दास  :  कया  कृषि  कौर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 सकी

 क्या  सरकारी  सम्पत्ति  का  दुरुपयोग  किये  जाने  के  आरोप  में  गंगा  बेसिन
 जल  संसाधन

 संगठन  के  एक  कार्यकारी  श्रीयंत्र ती  का के  विरुद्ध  कोई  मामला IANS  केन्द्रीय  जाँच  ब्यूरो  को  सौ पा  गया

 श्योर
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 यदि  तो  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो के  प्रतिवेदन  के  पर  —_—  sara  के

 विरुद्ध  अरब  तक  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 कृषि  और  सिचाई  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  कदार  नाथ  (  नहीं  ।

 प्रश्न नहीं  उठता  ।

 जल  संसाधन  सर्वेक्षण  डिवीजन  संख्या  6  का  स्थानान्तरण

 2841.  श्री  ato  पी०  दास नया  कृषि  are  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गंगा  बेसिन  जल  संसाधन  संगठन  के  अधीन  जल  संसाधन  सर्वेक्षण

 को  निकट  भविष्य  में  बलरामपुर  बंगाल
 से  अन्यत्र  कहीं  लें  जाने  के  बारे  में  कोई

 प्रस्ताव है  ;

 (a)  यदि  तो  प्रस्तावित  cart  कौन  सा  है  तथा  टन  क्या  कारण

 कृषि  site  सिचाई  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  केदार  नाथ
 :  इस  तरह के

 किसी

 प्रस्ताव  पर  विचार  नहीं  किया  जौ  रहा  है  ।

 प्रश्न नहीं  उठता  |

 गुजरात के  क्षेत्रों मे ंपशु  राहत  के  लिए  स्वयंसेवी  च्च्छा  को  राज  सहायता

 2842.  थ्रो  बे कारिया  :

 श्री
 डी०  पी०  जडेजा

 :

 क्या  कृषि  शहरों  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि  :

 क्या  पशु  राहत  उपायों  के  लिए  गुजरात  राज्य  के  अभावग्रस्त क्षेत्रों  में  स्वयंसेवी

 एजेंसियों  को  कोई  राज  सहायता  दी  गयी  थी  ;

 यदि  तो  उन  एजेंसियों  को  प्रतिदिन  प्रति-पशु  कितनी  राशि  दी  गयी  तथा  प्रत्येक

 एजेंसी
 को

 कुल
 )  कितनी राशि  दी  गयी  ?

 कृषि  कौर  सिचाई  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  प्रभु दास
 :  तथा  सूचना ८५

 एकत्र  की  जा  रही  है  प्रौर  प्राप्त  होने  पर  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायगी  ।

 श्रीवास  योजनायें
 के  लिए  क

 न्द्रीय  सहायता

 2843.
 श्री  नारायण  चन्द  पराशर

 :
 कया  निर्माण  कौर  श्रीवास  मंत्री  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे  कि

 राज्यवार  उन  योजनाओं के  नाम  क्या
 हैं  जिनके  लिए  चालू  वित्तीय  के

 हैरान  राज्यों  को  केन्द्रीय सहायता  दी  गयी  है  ;

 झर
 प्रत्येक  मामले  में  कितनी  साहयता दी  गयी  है  y

 क्या  पांचवी  पंचवर्षीय  योजना  के  लिए
 इस

 प्रकार  की  कोई  कौर  योजनायें  परिचित
 की  गयी है  ?
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 लिखित  उत्तर

 निर्माण  भ्रांत  प्राचीन  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  दलबीर सिह  )  :
 तथा  बागान

 कर्मचारियों के  लिए  सहायता-प्राप्त  योजना  ही  केन्द्रीय  क्षेत्र  की  एक  योजना  है

 जिसके  ग्रीन  निर्माण  ग्र  stare  मन्त्रालय  द्वारा  राज्य  सरकारों  को  दो न्द्रीय  सहायता  दी  जाती

 राज्य  सरकारों  को  चालू  वित्तीय  वर्ष  (1974-75)  में  दी  गई  केन्द्रीय  सहायता  का  एक

 पत्र  संलग्न  है  ।  इस  मंत्रालय  की  सभी  अन्य  सामाजिक  rare  योजनाएं  राज्य  क्षेत्र  में  होने  के  कारण

 सभी  क्षेत्र  की  योजनाओं  के  लिए  केन्द्रीय  जिनमें  सामाजिक  योजनाएं

 भी  शामिल  एक  मुश्त  समेकित  ऋणों  तथा  समेकित  अनुदानों  के  रूप  में  दी  जाती  है  जो  किसी

 परियोजना
 विशेष  अथवा  विकास-शीर्ष  से  संबद्ध  नहीं  होती  है

 ।
 राज्य  सरकारें

 विभिन्‍न

 योजनायें  परियोजनाओं  के  लिए  उनके  द्वारा  निर्धारित  की  जाने  वाली  श्रावश्यकताश्रों  तथा

 प्राथमिकताओं  के  म्रनुसार  नियतन  करने  तथा  उपयोग  करने  में  स्वतंत्र  हैं  ।

 इस  समय  कोई  भी  नई  श्रावास  योजना  निर्माण  श्रावास  मंत्रालय  के  विचाराधीन

 नहीं

 विवरण

 प्राप्त  श्रीवास  योजना  के  राज्य  सरकारों  को

 1974-75 में  दी  गई  निधियों  का  विवरण ।

 क्रम  संख्या  राज्य

 दी  गईं  राशि  रुपयों  में
 )

 ्  सहायता ऋण  सहायता  कुल

 20.00  145  00  35.00

 पश्चिम  बंगाल  15.00  10.50  25.50

 10.00  8.00  18.00

 तमिल  are  1.00  0.50  1.50

 =  कराना

 46,  00  34.00  80.00

 ae

 राज्यों
 में  12  वर्षोय स्कूल  पद्धति

 2844.  श्री  नारायण चन्द  पराशर  :  समाज  कल्याण  श्र  संस्कृति  मंत्री  शिक्षा

 पद्धति  में  परिवर्तन के  बारे  में  24  197  5  के  अतारांकित प्रश्न  संख्या  904  के  उत्तर  के  संबंध

 में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  शिक्षा  की  नई  पद्धति  को  कार्यरूप  देने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  ने  राज्य  सरकार

 से  कोई  वित्तीय  सहायता  मांगी  है  ;

 यदि  तो  केन्द्रीय  सरकार  की  इस  बारे  में  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?
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 शिक्षा  और  समाज  कल्याण  मंत्रालय तथा  संस्कृति  विभाग में  उप  at  डी०  पो०

 शर  कुछ  राज्य  सरकारों  ने  यह  कहा  है  कि  शिक्षा  नई  पद्धति  के  कार्यान्वयन क

 लिए  वित्तीय  सहायता  की  आवश्यकता  होगी  ।  भारत  सरकार  की  ऐसी  कोई  योजना  नहीं  है

 जिसके  विशेष रुप  नई  पद्धति  अपनाने  के  लिए  सहायता  दी  जा  सके  ।  केन्द्रीय  सहायता

 राज्यों  की  पंचवर्षीय योजना  के  एक  req  अनुदान  में  सम्मिलित  है  ।  क्योंकि  शिक्षा
 की

 10-4

 2-13  पद्धति  में  शामिल  nee  परिवर्तनों  में  से  उच्चतर  माध्यमिक  पाठ प्रक्रम  का  व्यवसायीकरण

 एक  इसलिए  पांचवीं  योजना  के  प्रारुप  में  राज्य  सरकारों  को  सहायता  देने  के  लिए  TH  केन्द्रीय

 योजना  शामिल  की  गई  है  ।

 सहायता  प्राप्त  करने  के  लिए  सि  जिला  विश्व  विद्यालय  द्वार  अ्रपेक्षित  शर्तों  का

 परा  किया  जानों

 2845.  श्री  भोर झा  क्या  समाज  कल्याण  श्र  संस्कृति  मंत्री  भ्रनुदानों गर

 सहायता  के  लिए  मिथिला  विश्वविद्यालय  से  प्राप्त  अभ्यावेदन  के  बारे  में  2

 अ्रताँ राकित प्रश्न सख्या प्रश्न  सख्या
 2767

 के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बनाने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  मिथिला  विश्वविद्यालय  दवारा  अपेक्षित  शर्तों  को  पूरा  करने  के  बारे  बिहार

 सरकार  से  कौर  कालिदास  विद्यापति  बेनोपटटी  को  विश्वविद्यालय श्रमदान  ऑ्रायोग  afer

 नियम की  धारा  2  के  अधीन  लाने  के  लिए  मिथिला  विश्वविद्यालय से  प्रस्ताव  प्राप्त  हुमा

 झर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ate  इस  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया
 = ?

 समाज
 कल्याण  ग्र  संस्कृति  मंत्री  एस०  नुरुल

 शौर

 बिहार  सरकार  मिथिला  विश्वविद्यालय  जो  अरब  ललित  नारायण मिश्र

 दरभंगा  के  नाम  से  विख्यात  है  विश्वविद्यालय  waar  आयोग  अधिनियम  की  धारा  के

 ्  मनदान भ्झ  प्राप्त  करने  की  पात्र  संख्या  के  रुप  में  घोषित  करने  से  संबंधित  प्रस्ताव  पर  विचार

 करने  के  लिए  श्रापेक्षित  सू  चना  श्री  भेज  दी  है  ।  आयोग  इस  प्रस्ताव  की  जांच  कर  रहा  है  |

 जहां तक  कालिदास  विद्यापति  बेनी पट्टी का  संबंध  है  मिथिला  विश्वविद्यालय ने

 उक्त  कालेज  की  विश्वविद्यालय  श्रमदान प्रायोग  की  धारा  लेने  का  कोई  प्रस्ताव नहीं

 भेजा  है

 कृत्रिम  तरीकों  से  पानी  चढ़ाकर  पश्चिम  कोसी  नहर  का  माग  निर्धारित  करना

 2846.  श्री  whiter  झा  :  क्या  कृषि  wiz  सिंचाई  मंत्री  2  1974 के  अतारांकित

 प्रश्न  संख्या  2766  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  नेपाल  में  जीत  भूमि  पर  शर
 की  खड़ी  फसल

 की  कटाई  करने  के

 उपरान्त  खुदाई  कार्य  प्रगति  पर  है  कौर  यह  निर्धारित
 कार्यक्रम के  अनुसार  वर्ष  1975 तक  पूरा  हो

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  है  ;
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 भारतीय  प्रदेश  में  पंचायत-वार  कुल  कितने  एकड़  क्षेत्रफल  भूमि  पहले  ही  श्रीजीत  की  गई

 है  न्रथव  की  जा  रही  है  तथा  कया  उसमें  कोई  कठिनाई  श्राई  है
 ;  शर

 क्यों  पश्चिम  कोसी  नहर के  प्रस्तावित  मार्ग  निर्धारण  को  कृत्रिम  तरीकों  से  पानी

 चढ़ा  उत्तर  की  प्रो  ले  जाने  का  है  ताकि  यह  जयनगर  के  निकट  कमला  नदी  पर  बने

 बाध  के  उत्तर  की  जा  सके  ;  यदि  तो  इसके  क्या  परिणाम  निकले  हैं  ?

 कृषि  शौर  सिचाई मंत्रालय में  उप  मंत्री  के  ०  एन०  :  उन  ठेकेदारों  ने  जिन्हें

 पहले  नेपाल  में
 15  किण  मी ०

 रीच
 किये  गये  तक  नहर  की  खुदाई  का  काम  सौंपा

 गया  काम  को  धरा ८५  छोड़  दिया  |  श्री
 :

 राज्य  सरकार  को  नये  टेंडर  भ्रामांत्रित  करने  पड़े  |  टेंडर

 wed  हो  चुके  उनकी  संवीक्षा  की  जा  रही  है  ।  उसके  बाद  खुदाई  का  कार्य  नये  ठेकेदारों  को

 सौंपा  जायेगा  ।

 नेपाली  सीमा  में  नहर  का  निर्माण  कार्य  जिसके  लिए  1975  तक  पूरा  होने  का  लक्ष्य  निर्धारित

 किया  गया  अरब  विलम्ब  से  पूरा  होगा  |

 भारत-नेपाल  सीमा  से  27  कि०  मी०  तक  भारतीय  सीमा  में  पश्चिमी  कोसी  नहर  के

 लिए  स्थायी रुप  से  की  जाने  वाली  भूमि  लगभग  700  एकड़  है  कौर  रुप  से  भ्रमित

 की
 जानें  वाली  भूमि  लगभग

 200
 एकड़  है

 ।
 भूमि  ज  में  कूछ  कठिनाईयां  परन्तु  कतिपय  भागों

 में  विशेषरुप से  लौकही  कौर  खौताना  क्षेत्र  में  शान्तिपूर्ण  कब्जे  के  बाद  काम  शुरु  हो  गया  है
 ।  भूमि

 ४  के  पं  चायत  वार  क  के  बारे  में  सूचना  बिहार  सरकार  से  प्राप्त  की  जा  रही  है  प्रौढ़  यथासम्भव

 सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 राज्य  सरकार  ने  ्राॉँशिक  रुप  से  प्रस्ताव  पर  विचार  किया  है  ae  यह  a  तक  आर्थिक

 रुप  से  व्यवहारिक नहीं  समझा  गया  है  ।  तथापि  वर्तमान  सीध  के  उत्तर  में  क्षेत्र  को  सिंचित  करने

 के  प्रस्ताव की  राज्य  सरकार  द्वारा  से  जांच  की  जा  रही  है  ।

 ,  ईस्ट  मोतिया  बाग  सराय  रोहिल्ला  को  विनियमित  करने  सम्बन्धी  योजना

 2847.  श्री  पी०  बीटा  सुरैया :  क्या  निर्माण  कौर  श्रावास
 मंत्री

 यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  की  ईस्ट  मोतिया  बाग  सराय

 को  विनियमित  करने  सम्बन्धी  योजना  के  बारे  में  दिल्ली  नगर  निगम  से  दिनांक  9

 1971 का  पत्र  संख्या  एस०  प्राप्त  हा  है  ;  कौर

 यदि  तो  इत  योजना  की  नूरम  सिफारि  शौर  बातें  क्या  हैं  ;  ग्रोवर

 (7)  ग्रा युक्त  द्वारा  की  गई  सिफारिशों  को  अरब  तक  क्रियान्वित
 न

 करने  के  कया  कारण  हूँ
 ?

 निर्माण  कौर  आवास  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  दलबीर
 :  तथा  :  जी

 नहीं  |  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकर  ण॑
 को

 दिल्‍ली  नगर  निगम  से
 9  1971

 का  पत्र
 संख्या

 एस०  का
 ऐसा  कोई  पत्न  प्राप्त  नहीं  हम्ना

 ।  ्रायक्त ने पत्र संख्या ने  पत्र  संख्या  1322 /

 सी०  तथा  सी०  नगर  निगम  के  सचिव  को  भेजा  था  ।  उस  पत्न  में  ईस्ट  मोतिया  बाग  सराय  रोहिल्ला
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 के  नियमितीकरण  के  बारे  में  उन्होंने  सुझाव  दिये  स्थायी  समिति  जिस  ने  मद  पर  विचार

 किया  प्रस्ताव  का  झ  नहीं  लेकिन  16  1971  के  भ्र पने  संकल्प  सं०  725

 द्वारा उसे  झ  को  वापस  भेज  दिया  ।  श्री
 :

 नायकत्व  दिल्‍ली  नगर  निगम  के  उपर्युक्त  पत्न  में  दिये

 गये  प्रस्ताव  के  कार्यान्वयन  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता
 |

 खाद्यान्नों
 के  बढ़िया  उत्पादन

 को
 देखते  हुए  भंडारण  क्षमता  में  वृद्ध

 2848.  श्री  वीरभद्र  fag:  कया  कृषि  ate  सिचाई  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  खड़ी  फसलों  से  बढ़िया  उत्पादन  की  संभावनायें बढ़  गई  हैं  ;

 क्या  उसके  परिणामस्वरुप  खाद्यान्नों  की  कीमतों  में  भी  कमी  हुई  है
 :

 और

 क्या  उत्पादन  में  वृद्धि  को  देखते  हए  सरकार  अपनी  भंडारण  क्षमता  में  वृद्धि  करेगी

 कृषि  site  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रण्णासाहेब  पी०

 1974 कौर  1975 के  दौरान  उतरी  राज्यों  के  कई  क्षेत्रों में  वर्षा  होने  से  रवी  की

 विशेषतया  गेहूं  की  फसल  को  लाभ  पहुंचा  है  ।  मौजूदा  संकेतों  के  झ  यदि  मौसम-स्थिति अनुकूल

 बनी  रहती  तो  ara  है  कि  इस  वर्ष  अच्छी  पैदावार  हो  सकती  है  |

 खरीफ  की  फसल  की  जल्दी  श्रीमद  शुरु  होने  1974  के  शुरु  से  ही

 नयों  के  मूल्यों  में  गिरावट  की  प्रवृत्ति  are  ।
 सितम्बर  के  पन्त  कौर  1974 के  बीच  प्रदान

 के  थोक  मूल्यों  के  सूचकांक में
 9.  4

 प्रतिशत
 की

 गिरावट  are
 |

 तब
 से

 अनाजों  के  थोक  मूल्यों
 के

 सूचर्काक  में  मामूली  वृद्धि  हई  है  लेकिन  यह  वृद्धि  पिछले  वर्ष  की  उसी  अवधि  की  तुलना
 में  बहुत  कम

 ह ै।

 इस  वर्ष  अधिक  पैदावार  की  सम्भावनाश्रों के  संदर्भ  में  भण्डारण  संबंधी  आवश्यकताओं

 को  पूरा  करने  के  लिए  सरकारी  एजेंसियों  के  पास  इस  समय  पर्याप्त  भण्डारण  क्षमता  उपलब्ध  हैं
 ।

 दीर्धकालीन  योजना  के  एक  रंग  के  रुप  में  अतिरिक्त  भण्डारण  क्षमता  का  भी  निर्माण  किया

 जा  रहा  है  ।

 अत्यावश्यक  वस्त्रों  की  मांग  कौर  सप्लाई  क  अन्तर  को  कम  करने  क  लिए  खाद्य  नीति

 मे  परिवहन

 2849.  श्री  वीरभद्र  सिह  :  क्या  कृषि  ate  सिंचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 कि  :

 क्यो  सरकार  का  अत्यावश्यक  नव स्तुत्य  की  मांग  सप्लाई  के  प्रकार  को  कम  से  कम

 करने  के  लिए  खाद्य  नीति  में  कोई  परिवर्तन  करने  का  विचार  है  ;  कौर

 यदि
 तो  उसकी  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ?

 कृषि  कौर  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अ्रण्णासाहेब पी  ०  :
 शर

 खाद्य  नीति  का  मूल  उद्देश्य  उत्पादक को  बराबर  मूल्य  देना  शर  उपभोक्ता  को

 उपयुक्त  मूल्यों
 पर

 खाद्यान्न  सप्लाई
 करना

 रहा  है
 ।  इस  नीति  की  बराबर  समीक्षा  की  जाती है  ।
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 संसद  भवन  कौर  संसदीय  सौंप  को  जोड़ने  वाले  भूमिगत  माग  का  निर्माण

 2850.  श्री  शंकर  दयाल सिंह  :  क्या  निर्माण  ate  श्रीवास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग

 किं  संसद  भवन  श्र  संसदीय  सौंध  को  जोडने  वाले  भूमिगत  मार्ग  के  निर्माण  के  बारे  में  क्या  स्थिति  है
 ?

 कार्य  प्रभी  नहीं  किया निर्माण  कौर  प्रवास  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  दलबीर

 गया  >  ।

 उड़ीसा  में  ग्रामीण  रोजगार  क  लिए  za  काय  क्रम

 2851.  श्री  भोगेन्द्र झा  :  क्या  कृषि  ae  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  इस  बात  का  पता  चला  है  कि  ग्रामीण  रोजगार  सम्बन्धी  द्रुत  कार्यक्रम  पर  उड़ीसा

 सरकार  ने  करोड़ों  रुपये  बरबाद  कर  दिये  हैं  ;  रोक

 यदि  तो  तत्संबंधी तथ्य  बया  हैं  कौर  इस  बार  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 कृषि  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रण्णासाहेब  पी ०  शिन्द े)  जी  नहीं
 |

 ग्राम  रोजगार की  त्वरित  योजना  3  वर्षों  अर्थात  1971-72,  72-73  कौर  73-74  की  अवधि

 में  उड़ीसा  मैं  सन्तोषजनक  रूप  से  कार्यान्वित  की  गई  थी  ।  निधियों का  दी  गई  धनराशि

 किया  गया  व्यय  भ्रौर  पैदा  किया  गया  रोजगार  नीचे  दिया  गया  है

 रु०  में )

 निधियों का  धनराशि दी  व्यय  रोजगार  पैदा

 ग्रा बटन  गई  गया  किया  गया

 श्रम

 1971-72  183.00  126.87  120.94  44.99

 1972-73  183.00  177.66  174.  33  62.05

 159.00  149.74  134.79 1973-74  42.51

 a

 प्रश्न नहीं  उठता  ।

 पांचवीं  योजना  में  सिंचाई  विस्तार

 2852.  थी  एस०  चार  दामानी :  क्या  कृषि  शर  सिंचाई  मंत्री
 यह हू  बताने

 की
 करें

 पांचवीं  योजना  में  सिचाई  विस्तार  के  लक्ष्य  रखें  गय  ह  ;

 लक्ष्य  प्राप्ति  हेतु  बनाई  गई  परियोजनाओं
 की

 मुख्य  बातें
 तें  क्या  कौर

 इन
 परियोजनाओं  की  क्रियान्विति को  प्रभावी  बनाने  के  लिये  क्या  उपाय  करने  का

 विचार है  ?
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 कृषि  wie  सिचाई  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  केदार  नाथ  :  :
 पांचवीं

 पंचवर्षीय  योजना  को  कभी  तक  afer  रूप  नहीं  दिया  गया  है  पांचवीं  पंचवर्षीय योजना

 के  प्रारूप में  12.  2  मिलियन  हैक्टेयर  की  भ्र ति रिक्त  सिचाई  शक्यता  का  निर्माण  करना  परिकल्पित

 है  ।  जिसमें से  6.  2  मिलियन  हैक्टेयर  बृहत  तथा  मध्यम  स्कीमों  से  तथा  6  मिलियन  हैक्टेयर  लघु

 सिंचाई  स्कीमों  से  प्राप्त  होगी  ।  बृहत  तथा  मध्यम  स्कीमों  से  मिलने  वाली  6  .  2  मिलियन  हैक्टेयर

 शक्यता में  से  5  .  5  मिलियन  हैक्टेयर  जारी  स्कीमों  से  तथा  बाकी  7  मिलियन  हैक्टेयर  नई  स्कीमों

 से  मिलनी है  ।

 जारी  स्कीमों  के  लिये  पर्याप्त  रकम  देने  का  प्रस्ताव है  ताकि  जारी  सभी  मध्यम  स्कीमों

 तथा
 बृहत  स्कीमों  में  ऐसी  प्रतिकार  स्कीमों

 को
 पूरा  किया  जा  सके  जो

 कि  निर्माण
 की  प्रौढ़ावस्था में

 हैं  ।  उनकी  प्रगति पर  पूरी  निगरानी  बाधाश्रों  का  पता  लगाने  तथा  उपचारी  उपाय  करने  के

 उद्देश्य  से  एक  अलग  प्रबोधन  संगठन  की  स्थापना  करके  प्रक्रिय

 को  प्रौढ़  कारगर  करने  का  प्रस्ताव

 इसी  लघु  सिंचाई  के  क्षेत्र अधिक  धन  की  व्यवस्था करके  जारी  स्कीमों  के पूर्ण

 करने  को  प्राथमिकता  दी  जाएगी  ।  इसके  sated  विभिन्‍न  erat  से  अ्रतिरिक्त  संसाधनों

 को  कृषि  कार्यों  के  लिये  बिजली  पम्पों  के  लिये  डीजल  की  समय  पर  सप्लाई  करने

 की  प्राथमिकता  देने  शौर  स्कीमों  के  प्रचालन  तथा  प्रबंध  में

 परिष्कार करने  तथा  इस  उद्देश्य  के
 लिये  राज्यों  शर  केन्द्र  के  संगठनों को  ae  मजबूत  बनाने  के

 प्रयत्न  भी  किये  जायेंगे  ।

 दिल्‍ली  में  विशिष्ट  व्यक्तियों  द्वारा  भूसी  हथियाये  जाने  का  मामला

 2853:  श्री  azo  बिहारी  बाजपेयी  :

 at  att  ato  बड़े
 :  क्या  निर्माण  कौर  श्रीवास  मंत्री यह  बताने की

 श्री  जगन्नाथ  राव  जोशो  :

 करेंगे कि
 :

 न्यूफ्रैन्डस  कोआपरेटिव  हाउस  बिल्डिंग  सोसाइटी  से  सम्बद्ध  दिल्‍ली  में  विशिष्ट

 व्यक्तियों  द्वारा  भूमि  हथियाये  जाने  के  मामले  में  कया  आरोप  लगाये  गये  थे  ।

 क्या इस  मामले  में  जांच  पूरी  कर  ली  गई  है  ;  ौर

 उस
 के  निष्कर्ष क्या  भ्र इस  बारे  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है

 ?

 निर्माण  site  प्राचीन  मंत्रालय  में
 उप

 मंत्री  दलबीर  सिंह  )  :  तथा

 सरकार  कोआपरेटिव हाउस  बिल्डिंग  नई  दिल्ली  के  श्राबंटन तथा  उसकी

 अरन्य
 अनियमितताओं  की  जांच

 के  लिये  कभी  कोई  आदेश नहीं  दिये  मामला  कभी  न्यायाधीश है  ।

 काजू  उत्पादन
 के  लिए  केंद्रीय  सहायता

 2854.  श्री समर  कया  कृषिश्रौर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1971-74 में  राज्यों  काजू  के  उत्पादन  के  लिये  क्या  केन्द्रीय

 सहायता  दी  गई  ह

 क्या
 मिदनापुर  जिलें  के  कराई  कौर  झाड़ग्राम  सब-डिवीजनों तथा  पश्चिम  बंगाल  के

 अन्य  भागों  में  भी  काजू  का  उत्पादन  होता है  ;  कौर

 86



 19  1896  लिखित  उत्तर

 यदि  तो  काजू  उत्पादन के  विकास  हेतु  पश्चिम  बंगाल को  पर्याप्त नव  DTT  केन्द्रीय  सहायता

 न  दिये  जाने  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 कृषि  शौर  सिचाई  मंत्रालय में  उप  मंत्री
 (ait  प्रभु दास

 :  सम्बन्धित  जानकारी

 को  प्रदर्शित  करने  वाला  एक  विवरण  सलंग्न है  ।

 जी  हां  ।  पर्त  weal  ara  के  भ्रतसार  पश्चिम  बंगाल  में  काजू  क  ग्रस्त गत

 केवल  2,742  हैक्टेयर  क्षेत्र  जोकि  देश  में  काजू  के  कल  क्षेत्र का  लगभग  0.  7  प्रतिशत है

 देश  में  उत्पादन  बढ़ाने  की  दृष्टि से  फसल  में  सुधार  करने  के  लिये  सभी  सम्भव  कदम

 उठाये  जा  रहे  हैं
 ।

 सम्बंधित  राज्य  सरकारों  के  प्रयासों  के  केन्द्र  सरकार  75  लाख
 me  UA

 रु०  के  परिव्यय से  चौथी  योजना  म  पैकेज  कार्यक्रम
 0.0

 नामक  एक  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना  की

 क्रियान्विति
 की  है  ।  इसके  कुछ  राज्यों  के

 विभागीय
 क्षेत्रों  में  काजू  के  विकास  के  लिये एक

 योजना  शुरू  की  गई  थी  ।  जहां  तक  पश्चिम  बंगाल
 का  सम्बन्ध  वहां  पहली  योजना  शुरू

 की  गई  थी  ate  देश  में  इस  योजना  पर  व्यय  किये  गये  46  13  लाख रु०  के  कुल  व्यय में  से  0.  32

 लाख  रु०  पश्चिम  बंगाल  में  खां  किये  गये  जोकि  कुल  राशि  का
 0.  7  प्रतिशत  था  ।  अन्य  योजना

 का  बंगाल
 की  काजू  की  फसल  से  कोई  सम्बन्ध नहीं  इसलिये  उक्त  राज्य  में  उसे  शुरू  नहीं  किया

 गया  ।  पांचवीं  योजना  के  300  लाख  रु०  के  कुल  परिव्यय  में  से  ,  पश्चिम  बंगाल  में
 काजू

 की  खेती  प्रारम्भ करने  के  लिये  1.  66  लाख रु०  की  राशि  निर्धारित  की  गई  है  ।  इस  प्रकार

 पश्चिम  बंगाल
 उपलब्ध  स्रोतों

 से  लाभ  उठाकर  कौर  विभिन्न  कार्यक्रमों  की  शुरूप्नात ्  करके
 काजू

 के  विकास  की  ax  काफी  ध्यान  दिया  जा  रहा  है  ।

 विवरण

 केन्द्रीय  सहायता  की  मात्रा  रुपये
 )

 1972-73 1971-72

 राज्य का  नाम  reo
 an

 विभागीय  विभागीय

 क्षेत्रों  में  ४  क्षेत्रों में
 काय  क्रम

 विशेष  विकार्स  विशेष  विकास

 कोय  क्रम कॉ  क्रम  ए

 ग्रोवर  प्रदेश  644  4  36  968  6.250

 092 क  रल  194
 1,523

 079  6.25
 132

 दी  024
 975

 225  7.812
 504

 4.900  200  7.000
 718

 120
 पश्चिम  बंगाल  121

 बिहार  045
 045

 छा
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 केन्द्रीय  सहायता  की  मात्रा  रुपये )

 1973-74  योग

 राज्य का  नाम  cH  ON  दक  |
 at

 पक  विभागीय  विभागीय
 ज

 कार्यक्रम  क्षेत्रों में  क्षेत्रों में

 विशेष  निकास  fas  विकास

 गंध  क्रम
 न

 5 श्रीनगर  प्रदश  810  920  422  16.  530

 758  0  200  044  1.727

 440  4  700  651  10.950

 905  904

 668  972  397  13.784

 तमिलनाडु  770  390  15.  688  14.  390

 600  0.600

 पश्चिम  बंगाल  080  0..321

 0. ),  015  0.  105

 ag
 के

 बोलों  का  निर्यात

 2855.  श्री  मुख्तियार fag  मलिक  :  क्या  कृषि  कौर  सिचाई  मंत्री यह  बताने  की  कृपा

 करेगे कि

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  कूछ  राज्य  को  ग्रीन  के  बीजों का  निर्यात  करने
 की

 mania
 -  दी

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 कृषि  शौर  सिचाई  मंत्रालय  में  उपमंत्री  प्रभास  :  शर
 विमान

 निर्यात नीति  के  के  बीजों  की  केवल  दो
 किस्मों  sratq  कुकरी  सुधरी  श्र  कफ री चय

 चन्द्रमुखी का  देश  से  निर्यात  करने  करी  श्रुति दे  दी  गई  राज्य  सरकारों  द्वारा  पाल  के  बीजों की

 इन  किस्मों  के  निर्यात पर  कोई  रोक  नहीं  लगाई  गई  है  ।  परन्तु  जहां  तक  पश्चिम  बंगाल  का  सम्बन्ध

 वो  1959  से  राज्य  Fae.  के  बीज़ों  का  निर्यात करने  पर  रोक  लगा  दी  गई  है  ।

 दाजेलिंग  जिले  के  कुछ  क्षेत्रों  माल  की  फसलों  को  मस्सा  रोग  से  नुकसान पहुंचा  था  इस

 रोग  को  देश  के  अन्य  ma  उगाने  वाले  क्षेत्रों  में  फैलने  से  रोकने के  लिये  पश्चिम  बंगाल

 से  चालू  के  बीजों  क  किरात  पर  रोक  लगाने  हेतु
 अक्तूबर  1959  में  डिस्ट्रक्टिव  इन्सपैक्टर  एण्ड  पास

 1914  के  अ्रन्तगंत  एक  अधिसूचना जारी
 की  गई  थी  ।  राज्य  में  इस  रोग  की  मौजूदगी  क

 सम्बन्ध
 में  समय-समय  जा  रहे  हैं  ।

 यह  रोग  दारजलिंग  जिले  के  कछ
 नये  क्षेत्रों

 में  फैला  इस  प्रतिबन्ध  को
 जारी  रखने  का  निर्णय  किया  गया  है

 |  इस  प्रतिबन्ध  को

 केवल  उसी  समय  श्रमाप्त'किया जा  सकता  जब  सर्वेक्षणों  से  यह  पता  लग  जाए  कि  इस  रोग  का

 पूर्णतया  उन्मूलन  हो  यथा है  ।
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 लिखित  उत्तर 19  1896

 Acreage  of  land  under  minor  Irrigation  Schemes

 9856.  Shri  R.  Bade  :

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  :

 Shri  Jagannathrao  Joshi  :

 Will  the  Minister  of  Agriculture  &  Irrigation  be  pleased  to  state:

 (a)  the  State-wise  area  of  land  covered  by  the  minor  irrigation  sche-

 mes  ६

 (b)  the  steps  taken  in  each  State  during  the  last  three  years,  year-wise
 for  encouraging  these  schemes  and

 (c)  the  suggestions  given  by  the  Centre  for  encouraging  these  schemes

 during  the  coming  years  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Agriculture  &  Irrigation  (Shri

 Annasaheb  P.  Shinde  )  :

 (a)  A  statement  giving  the  level  of  achievement  under  minor  irrigation
 schemes  at  the  end  of  1974-75  (anticipated)  is  given  in  the  Annexure  I,  [Placed
 in  Library  Sec.  No.  L.1.4145/75]

 (b)  The  S%ates  have,  in  general,  taken  the  following  steps  during  the  last

 three  years  for  encouragimg  minor  irrigation  schemes

 (i)  making  maximum  provisions  possible  for  mimor  irrigation  schemes

 within  the  financial  resources  of  the  s.ate  Plans  ;

 (ii)  making  concerted  efforts  to  mobilise  additional  financial  resources
 |  ह from  the  institutional  agencies

 (iii)  giving  emphasis  on  completion  of  irrigation  schemes  already
 in  hand;  and

 (iv)  making  electric  power  available’  for  irrigation  pumping  on

 priority  basis.

 In  addition,  the  following  steps  were-also  taken  by  the  States  during  the
 three  years  :

 1972-73

 Stepping  up  minor  irrigation  programme  under  an  Emergency  Agri-
 cultural  Production  Programme  to  combat  drcught  situation  with  addi’ional
 financial  resources  to  the  extent  of  Rs.  148:136.crores  made  available  by
 the  Central  Government.  State-wise  break-up  is  given  in  Annexure  IT,

 (i)  The  States  of  Bihar,  Orissa,  Punjab,  U.P.  and  West  Bengal  accelera-
 ted  minor  irrigation  programme  with  an  additional:  financial re-

 sources  to  the  extent  of  Rs.  14-40  crores  made  available  by  the
 Central  Government:  as,advance

 action  for  the  Fifth  Plan.  State-
 wise  details  are  given  in  Annexure  IIT.
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 (ii)  Strengthening  State  ground  water  organisations  with a  total  out-

 lay  of  Rs.  80  lakhs  available  as  grants  by  the  Central  Government
 under  the  programme  of  National  Surveys  of  natural  resourties

 survey
 of  ground  water  resources.  State-wise  detaits  are  given

 in  the  Annexure  IV.

 1974-75

 Besides  taking  steps  for  making  available  electric  power  for  irrigation

 pumping  on  a  priority  basis,  some  States  also  introduced  quota  system  for

 allocation  of  diesel  oil  to  pump  irrigators  cn  a  priority  basis.

 c)  The  Centre  has  been  giving  the  following  suggestions  for  encouraging

 these  schemes  during  the  future  years

 (i)  making  as  liberal  provisions  as  possible  for  minor  irrigation  schemes

 within  the  State  plans  ;

 (ii)  setting  up  of
 special

 Cells  in  the  States  to  formulate  and  actively

 follow  up  minor  irrigation  schemes  for
 mobilising

 institutional

 ivestment.

 (iii)  giving  priority  to  lift  irrigation  schemes  which  can  be  completed

 quickly  and  at  a  lesser  cost  and  also  provide  assured  irrigation

 (iv)  giving  emphasis  to  community  works  like  large  size  open  well

 medium  size  tubewells  etc  for  providing  benefits  to  groups  of

 farmers  including  small  farmers

 (v)  Giving  stress  on  integrated  use  of  surface  and  ground  waters  by  en-

 couraging  supplemental  irrigation  through  ground  water  schemes

 like  wells  tubewells  etc  in  the  command  of  surface  water  1171-

 gation  projects

 (vi)  Strengthening
 State  surface  water  minor  and  ground  water  orga-

 nisations  in  key  disciplines in  which
 presently  expertise  has  been

 lacking.

 राजस्थान  नहर  क  क्षेत्र  में  कुकी  श्रेय

 2857.  डा०  हरिप्रसाद  क्या  कृषि  कौर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 को  दोगुना क्या  राजस्थान  नहर  के  कार्ड  क्षेत्र  में  लगभग  चार  वर्षो  में

 करने  क  लिये  एक  समन्वित  प्रायोजना  तयार  की  गई  है

 यदि  तो  प्रायोजना  में  सम्मिलित  की  गई  योजनाओं  की  मुख्य  बातें  तौर  उनकी

 लागत  क्यां है

 क्या
 श्रायोजना  विश्व  बैक  विशेषज्ञों  के  निष्कर्षों  पर  आधारित  है  श्र

 यदि
 तो  उनक

 निष्कर्ष  क्या  शौर

 (7)  योजनाओं
 की  कले  भ्र नुमा नित  लागत क्या  है  ate  उस  में  केन्द्र  सरकार  का  हिस्सा

 am  है  कौर  योजना  को अन्तिम  रूप  स्  कब
 तक  प्रारम्भ  किया  जायेगा

 ?
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 से  (7) कृषि  alc  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रण्णासाहेब  पी  ०  शिन्दे  )
 :

 पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना के  लिये  सिचाई  संसाधनों  से  अधिकतम  लाभ  उठाने  और  कृषि  उत्पादन

 बढ़ाने  के  उद्देश्य  से  सरकार ने  चुने  हुए  सिंचाई  कमांड  क्षेत्रों  में  एक  समन्वित  ware  क्षेत्र  विकास

 कार्यक्रम  शरू  किया  है
 |

 इस  उद्देश्य की  पूर्ति  के  लिये  पुर्ननिर्माण  तथा
 विकास  सम्बन्धी  ग्रन्तर्राष्ट्रीय

 बैंक  विकास  संघ  से  भी  सहायता  ली  जा  रही है
 ।

 राजस्थान  नहर  एक  ऐसा ही

 कार्ड  क्षेत्र  है  जिसका  इस  art  के  लिये  चुनाव  किया  गया  है
 ।  राजस्थान  नहर  क्षेत्र

 के  विषय

 में  एक  परियोजना  रिपोर्ट  वित्तीय  सहायता  प्राप्त  करने  के  उद्देश्य  से  अन्तर्राष्ट्रीय  विकास  संघ  को

 भेजी गई  थी  ।  संघ  के  एक  मिशन  द्वारा  परियोजना मूल्यांकन  करने  के  बाद  भारत  तथा  संघ

 के  बीच  एक  विकास  ऋण  सम्बन्धी  करार  कौर  राजस्थान  राज्य  तथा  संघ  के  बीच  एक  परियोजना

 करार  पर
 31-7-74

 को हस्ताक्षर  हुए थे
 |

 ये
 करार  12-12-74

 से  लागू  हुए  ।  यह  परियोजना

 पहले  से  शरू है
 30-6-80

 तक  पूरी  होने  की  सम्भावना है
 |  इस  परियोजना में  राजस्थान

 नहर  परियोजना के  चरण  1  के  दो  ब्लाकों  की  200,  000  हैक्टेयर  सिचाई  योग्य  भूमि  कौर  35,000

 हैक्टेयर  उंचे  रेती
 ले

 टीलों  का  क्षेत्र  जाता
 ga.

 के  निम्नलिखित  भाग  हैं

 1.  भूमि  विकास

 (i)  लगभग  32,000  हैक्टेयर  भूमि  को  समतल  करना  ;

 (ii)  लगभग  17,000  हैक्टेयर  क्षारीय  भूमि  की  सुधार  करना  ;

 111 (  )  पानी  के  लिये  लगभग  5,800  कि०  मी०  लम्बी  पक्की  नालियों  का निर्माण

 करना  |

 2.  नहरों  को  पक्का  करना

 नहरों  की  क्षमता  बढ़ाने  कौर  पानी  की  हानि  को  रोकने  के  लिये  लगभग  915  कि०  सी ०

 लम्बी  नहर  को  पक्का  करना  ;

 3.  वनरोपण

 वनरोपण  जिसमें  लगभगਂ  5700 कि  ०
 मी

 ०  लम्बीਂ  नहरों  तथा  सड़कों  के
 साथ  साथ  रक्षा  पट्टी

 सिंचित  क्षेत्रों  के  ग्रन्थ  शर  उनके  रास  पास  के लगभग  35,000  हैक्टेयर  में  फैले

 रेतीले  टीलों  पर  नियंत्रित  चरागाह  का  विकास  करना  भ्र  जलाने की  लकड़ी  के  पेड़ों  का  लगाना

 भी  शामिल है  ।

 4.  सड़कें

 लगभग  430  मेजर  मारकीट  फीडर  तथा  गांवों  की  स  बच्

 5.  जलपूर्ति

 लगभग  100  गांवों  में  पीने  के  पानी  के  लिये  मशीनें

 6.  उपकरण  तथा  भवन

 (1)  परियोजना  प्रशासन
 के

 लिये  गाड़ियों  कौर  उपकरणों  की
 व्यवस्था  करना  कौर  उन्हें

 उपयोग  में  निर्माण कार्य
 करना

 कौर  कृषि  सम्बन्धी  dail  की  व्यवस्था

 करन  |

 we
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 (2)  निर्माण  कार्य  क  दौरान  कार्यालयों  तथा  क्यारियों  के  के  fora  ग्र स्थायी

 भवनों  को  निर्माण  करना  |

 7.  उर्वरक

 46,000 टन  Sat  की  खरीद  करना  श्र  परियोजना  क्षेत्र  के  किसानों  के  फार्मो में  विकास

 कार्य  परे  हो  जाने पर  तीन  वर्षों  क  दौरान  उसे  वितरित  करना  |

 श्रतसंधान  परिचालन  तथा  रखरखाव

 परियोजना  क्षेत्र  में  क़षि  ग्रीन  संतान  तथा  विस्तार  में  सवार  करना  ate  परियोजना

 सिचाई  प्रौढ़  सडकों  के  रखरखावਂ  के  स्तरों  में  सुधार  करना  |

 2.  परियोजना के  कारण  कृषि  उत्पादन  में  होने  वाली  सम्भावित  वृद्धि  के  विषय  में  निल

 सारणी  में  जानकारी  दी  गई  है  ।

 सारण

 वर्ष 6

 "  ्  परियोजना  से  परियोजना  के

 पहले  का  बाद  को

 उत्पादन
 एए  नएनए  Av  a

 (7000

 खरीफ

 22.8  33.3  82.8

 मिलेट  9.6  25.1

 14.6  33.5

 चारा  100  134.5  3390.0

 मूंगफली  8.3  20.0

 5.1  13.2

 गया  45  46, 5  135

 गह  38  70,4  207

 9.6  26

 22  31.3  98

 चारा  )  25  27.5  115

 7.7  15
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 लिखित  उत्तर

 द  फाल्गन, च्च्के

 1896  )

 3.  परियोजना मैं  निर्दिष्ट  विभिन्‍न  मदों  में  लागत  सम्बन्धी  श्रीमान  नीचे  दे  दिये  गये  हैं
 ।

 विधिवत

 कल  लगता

 मद  €o )
 )

 नहर  को  करना  27.60

 ~
 सड़क  6.  08

 बन  रोपण
 4,48

 1.60

 भूमि  विकास  29.28

 उं रक  15.  76

 परियोजना  के  संचालन की  लागत  6.96

 वास्तविक  श्रानुष॑गिक  व्यय  6.  00

 ग्र नमा नित  मूल्य  वृद्धि  41.44

 योग  139.  20

 4.  अंतर्राष्ट्रीय विकास  संघ  ने  830  लाख  अमरीकी  डालर  का  ऋण  दिया है  ।  इससे

 योजना  के  लिये  विदेशी  मुद्रा  (471  लाख  अमरीकी  डालर  ae  स्थानीय  लागत का  28

 अ्रथवा  कुल  परियोजना लागत  की
 48

 प्रतिशत  ग्रा वश्य कता  पूरी  हो  जाएगीं  ।  परियोजना  को

 स्थानीय  लागत  के  सम्बन्ध  में  केंद्रीय  कमाण्ड  क्षेत्र  विकास  कार्यक्रम  के  लिये  केन्द्र  द्वारा

 राज्यों  को  दी
 वाली  वित्तीय  सहायता  भी  योजना के  भ्रनुसार  दी  जायेगी

 ।

 ig  क॑  लेवी  मूल्यों  में  वृद्धि की  माँग

 2858.  डा०
 प्रसाद  शर्मा

 :  कया
 कृषि  ate  सिचाई  मंत्री यह  बताने  की  gar  करेंगे कि

 क्या  पंजाब तथा
 अन्य

 कृषि  उत्पादक  देशों  ने  क. थ, मेहूं के  मूल्यों में  वृद्धि  की  सांग

 की

 यदि  तो  राज्य  सरकारों  ने  क्या  मांग  ही है परौ  उसके  समर्थन  में  क्या  कारण

 बताये  ar

 सरकार  का  उस  पर  क्या  निर्णय  है  ?

 कृषि  कौर  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रण्णासाहेब पी  ०  :
 जी  हां

 ।
 गेहूं  उत्पादक  राज्यों  ने  उत्पादन  लागत  में  वृद्धि  होने  के  कारण  आगामी  रबी

 मौसम
 के

 लिये  गेहूं  के  मूल्यों  में  वृद्धि करने  की  मांग की  है
 ।

 आगामी  रबी  मौसम  1975-76 की  मूल्य  तथा  भ्र धि प्राप्ति  संबंधी  नीति  राज्य

 सरकारों
 से

 पराग्वे
 कर

 तैयार  की  जा  रही  है  श्र  रबी
 कटाई-मौसम  शुरू  होने  से  पुत्र  उसकी

 घोषणा  कर  दी  जाएगी  |
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 दिल्‍ली  में  गैर-सहायता  प्राप्त  स्कूलों  हारा  दिल्‍ली  सकल  शिक्षा  1973

 की  क्रियान्विति

 2859.  थ्री  चन्दूलाल  त्च्द्राका  :
 कया

 समाज  कल्याण  ate  संस्कृति
 मंत्री

 यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  तई  दिल्‍ली  स्थित  अधिकांश  मान्यता  प्राप्त  परन्तु  गैर-सहायता  प्राप्त  स्कूलों  ने

 दिल्‍ली  स्कूल  शिक्षा  1973  में  प्राविधिक  प्रबन्ध  योजना  की  श्रभी  तक  क्रियान्वित

 नहीं  किया  है  कौर  इन  स्कूलों  के  अपनी  बैठकों
 में

 अध्यापकों  के  प्रतिनिधियों

 श्रभिभावक-ग्रध्यापक  संघ  के  प्रतिनिधियों  तथा  शिक्षा  निदेशक के  प्रतिनिधियों  को  आमंत्रित  नहीं

 करत ह

 क्या  गत  एक  ay  के  दौरान  दिल्‍ली  के
 शिक्षा  निर्देशक  ने

 प्रबन्ध  समिति
 केन्द्रीय

 शिक्षा  सलाहकार  बोर्ड  तथा  शिक्षा  निदेशालय  के  दो  सदस्य  मनोनीत  नहीं  किये  हैं  ;
 श्र

 यदि  तो  दिल्‍ली  के  विभिन्‍न  गेर-सहायता  प्राप्त  स्कूलों  में  उक्त  अधिनियम  के

 प्रावधानों  को  लाग  करने  के  लिये  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही की  गई  है
 ?

 समाज  कल्याण  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  में  उप  मंत्री  डी०
 पी०

 श्र  सभी  गैर-सहायता  प्राप्त  मान्यता  प्राप्त  स्कूलों
 से  अ्नरोध  किया  गया  है

 कि  दिल्‍ली  स्कूली  शिक्षा  1973
 के

 अ्रन्तगं
 त

 भ्रपेक्षित  अपनी  प्रबन्ध
 योजनाएं  प्रस्तुत

 करें  ।  meq  संख्यक  अधिकारों  का  दावा ,  करने  वाले  को  छोड़कर  अधिकांश  मान्यता  प्राप्त

 स्कूलों  ने  अपनी  भ्र पनी  प्रबन्ध  योजनाएं  प्रस्तुत  कर  दी  हैं  जिनकी  दिल्‍ली  प्रशासन  द्वारा  जांच

 पड़ताल  की
 जा  रही  है

 ।  अ्रभिभावकों  तथा  शिक्षा  निदेशक  को  बैठकों  में  नहीं

 बलाए  जाने  के  बारे  में  कोई  शिकायत नहीं  है
 ।

 दिल्‍ली  स्कूली  शिक्षा
 1973

 के
 नियम  59

 के  श्रतुसार  प्रबन्ध  समिति  seq

 व्यक्तियो ंके  साथ  दिल्ली  सकली  शिक्षा  सलाहकार  बो  द्वारा  मनोनीत  किये  गये  दो  तथा  शिक्षा

 निदेशक  द्वारा  नामित  दो  सदस्य  होंगे  से  एक  शिक्षाविद  तथा  दूसरा  शिक्षा  निदेशालय

 दिल्‍ली  का  एक  अधिकारी होगा  ।  उन  स्कूलों के  मामले  में  अपेक्षित  ॥ मकन  केर  दिये गये  हैं  जिनकी

 प्रबन्ध  योजनाएं  Set ~~ oN  कर  ली  गई  हैं  ।

 उन  स्कूलों  को
 छोड़कर  जिन्होंने  उच्च

 न्यायालय में  समावेश  याचिकाएं  दायर  कर  दी  हैं  तथा

 स्थगन  रादेश  प्राप्त  कर  लिये  बाकीਂ  के  स्कूलों में  अधिनियम के  उपबन्धों  को  कार्यान्वित  कर  दिया

 गया है  ।

 वास्तविक  परिषद

 2860.  St  एच०के  एल भगत  :  क्या
 समाज  कल्याण  संस्कृति  मंत्री  यह

 बताने  की  FAT  करेंगे कि

 वास्तविक  परिषद्‌
 श्राफ  श्राकिटेक्ट  )  का  गठन  कब  हुआ

 शर

 (@)  क्या  उक्त  परिषद्‌ के  पंजीयक  (  की  नियुक्ति  वास्तुविद्  अ्रधिनियम  के  भ्रमित

 हुई
 थी  ?

 94



 लिखित  उत्तर 19  1896  )

 समाज  कल्याण  श्र  संस्कृति  मंत्री  ०एस  ०  नुरुल  :  (#)  वास्तविक  परिषद्‌

 का  31-12-1973  को  गठन  कियागया  था

 वास्तुविद्  अधिनियम  1972  की  धारा  12(  2)  के  श्रन्तरगंत एक  व्यक्ति  कीਂ  नियुक्ति

 की  गई  है  ्र  उसके  द्वारा  शीघ्र  कार्य  भार  संभालने  की तराशा है  ।

 मल-मिलने  निष्कासन
 क

 लिए  कम  लागत  वाला  उपकरण

 2861.  श्री  एच०  हि०  एल०  क्या  निर्माण  और  श्रीवास  मंत्री  यह  बताने की  कपा

 करेंगे कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  औद्योगिक  अनुसन्धान  संस्थान  ने  मल-मूल  निष्कासन  के  लिये  एक  कम

 लागत  वाले  उपकरण  का  विकास  किया  ौर

 यदि  हां
 तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  क्या  हैं  तथा  इसके  लाभ  क्या हैं

 ?

 निर्माण और  श्रीवास  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  दलबीर

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  |

 क्रिकेट  टेस्ट  संघों  के  लिए  कार्यक्रम

 2862.  श्री  एच०  के०  एल०  गत  :  क्या  समाज  कल्याण  संस्कृति  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  अरगल  नज  भारत  में  क्रिकेट टैस्ट  मैचों  के  लिये  कोई  कार्यक्रम तैयार  किया  गया

 att

 यदि
 तो  तत् सम्बंधी मुख्य  रूप  रेखा  क्या  है

 ?

 शिक्षा  प्रौढ़  समाज  कल्याण  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  में
 उप  मंत्री  ii  प्ररविन्द  नेताम

 (a)  श्र  भारत  के  क्रिकेट  नियंत्रक  ats  ने  यह  सूचित  किया  हैं  कि  उसने  1976  के

 दौरान  भ्रास्ट्रलिया  और  पाकिस्तान  को  श्रलकालिक  दौरे  के  लिये  आमन्त्रित  किया है  ।  सम्बन्धित

 क्रिकेट  प्राधिकारियों  द्वारा  निमन्त्रण  की  स्वीकृति की  प्रतीक्षा है  ।

 खाकर  तथा  स्वर्णरेखा  बांधों  की  ऊंचाई

 2863.  श्री  एम०  एस०  पुरती :  क्या  कृषि  wie  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे
 कि  $

 क्या  केन्द्रीय जल  तथा  विद्युत  ग्रा योग  की  खरकई  तथा  स्वर्ण  रेखा  बांधों
 की  ऊंचाई  बढ़ाने

 का  अधिकार  दिया  गया  है  ताकि  बिहार  उड़ीसा  तथा  पश्चिम  बंगाल  स्वर्ण  रेखा  के  पानी
 का  अधिका

 ठीक  उपयोग कर  सकें  ;

 यदि  तो  प्रत्येक  बांध  की  ऊंचाई  क्या

 कृषि  कौर  सिचाई  मंत्रालय में  उप  मंत्री  (sit  केदार  नाथ
 :  कौर  केन्द्रीय

 कृषि भर और  सिंचाई  मंत्री  द्वारा  29-1-1975  को  पश्चिमी  उड़ीसा  के  मुख्य  मंत्रियों
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 चार-विमर्श  करने  के  लिए के  साथ  स्वर्णरेखा  बहुद्देशीय  परियोजना  क
 Faire  मामलों

 पर  वि

 राज्यीय  बैठक  की  गई  थी  ।  यह  निर्णय  लिया  गया  था  कि  बिहार  द्वारा  प्रस्तावित  दो  बांध  स्थलों

 नामशः  सुवर्णरेखा  पर  चाडिल  में  तथा  खरकई  में  संगठन  क्षमता  को  बढ़ाने  की  संभावना  को

 केन्द्रीय  जल
 आयोग  द्वारा  जांच  की

 अध्यक्ष  केन्द्रीय  जल  ग्रा योग  की  रिपोर्ट  प्राप्त  होने  पर  केन्द्रीय  मंत्री  द्वारा  तीनों  मुख्य  मंत्रियों

 के  साथ  एक  बैठक  मं  बिहार  की  परियोजना  को  स्वीकृति  देने  के  प्रश्न  पर  विचार  किया  जाएगा  ।

 वाज़  टाइड  विद  होम  पाइपਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार

 2864.  श्री  ग्राम  एन०  क्या  समाज  कल्याण  कौर  संस्कृति  मंत्री  यह

 बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उनका  ध्यान  14  1975  के  स्थानीय  दैनिक  में  प्रिसीपल  वाज़  टाइड

 विद  ह  पाइपਂ  शीष क  से  प्रकाशित  एक  समाचार  की  कौर  दिलाया  गया  है  ;

 यदि  तो  क्या  इस  घटना  के  बारे  में  कोई  जांच  कराई  गई  है  ;

 इस  बारे  में  की  गई  जांच  के  क्या  परिणाम  रहे  कौर  इस  प्रकार  की  श्रावांछनीय  घटना

 के  लिए  जिम्मेदार  पाए  गए  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  क्या  कार्य  वाही
 की  गई  है  ;

 ऐसी  घटनायें  को  रोकने  के  लिए  सरकार  का  विचार  क्या  उपचारात्मक  कार्यवाही

 करने का  है  ?

 समाज  कल्याण  कौर  संस्कृति  मंत्री  (sito  एस०  नुरुल
 :  हां

 '
 से  घटना  की  जांच  के  लिए  एक  समिति  नियुक्त  की  गई  है  ।  समिति  at  रिपो

 की  प्रतीक्षा  है  ।

 दिल्‍ली  के  कालेजों  में  जरूरतमन्द  छात्रों  को  जारी  पाठ्य  पुस्तकों  की  वापसी

 2865.  श्री  कार  एन०  hw qe  क्या  समाज  कल्याण  अर  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्‍ली  के  कुछ  कालेजों  में  छात्र  सहायता  निधि  से  जरूरतमन्द  छात्रों  को  दी  गई

 पाठ्य  पुस्तकें  फरवरी  मास  में  ही  वापिस  ले  ली  जाती  हैं  जब  कि  वार्षिक  परीक्षाएं  मास  में

 होती  हैं  ;

 क्या  इस  प्रणाली  के  कारण  छात्रों  के  ग्रध्ययनਂ  में  भारी  वाधा  पड़ती  है  ;

 क्या  मोती  नई  दिल्‍ली  स्थित  हस्तिनापुर  कालेज  में  उन  छात्रों  के  रोल  नम्बर

 लिए  गए  हैं  जो  अपनी  पुस्तकें  1975 तक  वापस  नहीं कर  सके  हैं  ;

 सरकार  का  विचार  इस  बारे  में  क्या  कार्यवाही  करने  का  है  ताकि  छात्र  परिवारों  के

 समाप्त  होने  तक  पाठ्य  पुस्तकें  अ्रपने  पास  रख  सकें  ?

 समाज  कल्याण  कौर  संस्कृति  मंत्री  (sto  एस  ०
 नुरुल

 :  कौर

 सचना  एकत्र  की
 जा  रही है

 दौर  सभा
 पटल

 पर  रख  दी  जाएंगी  |

 नही ं।
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 शिक्षा  ararelt  ° TeTet  के  बार  में  गोष्ठी

 १ 2866.  श्री  UA  राम  गोपाल  रेड्डी
 *.  :  क्या  समाज  कल्याण  तथा  संस्कृति  मंत्री

 श्री  राम  सहाय  पाण्डे  j

 यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 क्या  शिक्षा  सम्बन्धी  सुधारों  पर  विचार  करने  के  लिए  नई  दिल्‍ली  में  1975

 के  दूसरे  सप्ताह  में  एक  गोष्ठी  हुई
 थी  ;

 यदि
 तो

 इसमें  क्या  क्या  सुझाव  दिए  गए  तथा  उन  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 शिक्षा  और  समाज  कल्याण  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  में  उप  मंत्री  Sto  पी०  :

 दिल्‍ली  विश्वविद्यालय
 शिक्षक  कल्याण  सोसाइटी  ने  शिक्षा

 नीति  ate
 उसका

 शिक्षक  समुदाय  पर  प्रभावਂ  नामक  विषय  पर  16  1975 को  नई  दिल्‍ली  में  एक  सेमिनार

 आयोजित  किया  था  ।

 सेमिनार  की  तथा  उसकी  सिफारिशें  प्रभी  प्रकाशित  नहीं  की  गई  हैं  ।

 चीनी  के  कारखानों  के  उपलब्ध  ऋणों  पर  प्रतिबन्ध

 2867.  श्री  एस०  राम  गोपाल  रेड्डी

 थी  राम  सहाय  पाण्डे  J
 +

 :
 क्या  कृषि  कौर  सिचाई  मंत्री  यह  बताते  की  कपा

 करेंगे  कि

 क्या  चीनी  मिल  संघ  ने  भारतीय  रिजर्व  बैंक  द्वारा  चीनी  के  कारखानों को  ऋण  देने  पर

 प्रतिबन्ध लगाने  के  लिये  राष्ट्रीय बैंकों  को  दिये  at  निदेश  पर  आपत्ति की  है  ;  कौर

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया  है  ?

 कृषि  झ्र  सिंचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रण्णासाहेब  पी०  :  सीमांत

 श्रावश्यकताग्रों  शर  अधिक  सीमा  की  ऋतुमति  देने  के  बारे  में  चीनी  उद्योग  को  लागू  चुनींदा  ऋण

 नियंत्रण  उपायों  में  ढ़ील  देने  के  लिए  भारतीय  चीनी  मिल्स  एसोसिएशन  समय  समय  पर  ्रतरोध॑ं भ्

 करती  रही  है  ।

 इस  मामले  पर  वित्त  मंत्रालय  site  भारत  के  रिजर्व  बैंक  के  परामर्श  से  विचार  किया

 जा  रहा है  ।

 तमिलनाडु  को  विदेशों  से  चावल  का  प्राप्त  करने  की  अनुमति

 2868.  श्री  नरेन्द्र  कुमार  सांची  :  कया  कृषि  ate  सिचाई  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे

 fa :

 क्या  तमिलनाडु  सरकार  ने  विदेशों  से  चावल
 का

 आयात  करने  हेतु  भ्र नुम ति  देने  के

 लिये  केन्द्र  सरकार  से  भ्रनुरोध  किया  है  ;

 यदि
 तो

 क्या  इसी  प्रकार  के  श्रतुरोध  गयी  राज्यों  से  भी  प्राप्त  हुए  प्रौर यदि
 तो  उन  के  नाम  क्या  हैं  ;  wk
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 देश  में  चावल  की  इस  समय  कितनी  कमी  है  तथा  प्रत्येक  राज्य  को  उस  की  मांग  क

 समक्ष  कितनी  कम  सप्लाई  की  जा  रही  है  इस  स्थिति  में  कब  तक  सुधार  होने  की  सम्भावना  है  ?

 कृषि  कौर  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रण्णासाहेब  पी०  :  कौर

 तमिलनाडु  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  को  केवल  यह  सुझाव  दिया  है  कि  विदेशों  से  चावल  का  ग्रायात

 करने  की  सम्भावना  का  पता  लगाया  विदेशो ंसे  चावल  आयात  करने  के  लिए  किसी  भी  राज्य

 सरकार  केन्द्रीय  सरकार  से  कोई  श्रतुरोध  नहीं  किया  है  ।

 1974-75 के  लिए  चावल  के  उत्पादन के  अन्तिम  अनुमान श्रभी  उपलब्ध  नहीं  हुए

 हैं  ।  कुछ  राज्यों  में  बाढ़ें  art  से  श्र  वर्षा  न  होने  से  अनुमान है  कि  1974-75  के  दौरान

 का  उत्पादन  पिछले  वर्ष  की  तुलना  में  कम  होगा  ।  केन्द्र  के  पास  इस  समय  उपलब्ध  स्टाक  से

 तथा-चालू  खरीफ  विपणन  मौसम  के  दौरान  की  गई  भ्र धि प्राप्ति  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली

 की  उपयुक्त  श्रावश्यकताश्रों  को  करना  सम्भव  होगा  |

 राज्यो ंसे  चावल  के  लिए  कोई  नियमित  विशेष  मासिक  मांग  प्राप्त  नहीं  होती है  तथापि

 एक  विवरण  संलग्न  है  जिसमें  राज्य  सरकारों  द्वारा  जहां  कहीं  किशनी  मास  विशेष  के  लिए  चावल

 की  गई  मांग  कौर  उनको  1974  से  1974  की  अ्रवधि  के  दौरान  केन्द्रीय  पूल  से

 सप्लाई  की  गई  मात्रा  का  ब्यौरा  दिया  गया  है  |

 खाद्यान्नों  का  रक्षित  भण्डार

 2869.  श्री  नरेन्द्र  कुमार  सांच  :  व्या  कृषि  और  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 खाद्यान्नों  के  रक्षित  भंडारकर  वर्तमान  स्थिति  क्या  है  ;

 वर्ष  1975 atc  ay  1976 में  कितना  रक्षित  भण्डार  बनाने  के  लक्ष्य  निर्धारित  किये

 गये  हैं  उस  में  कितनी  मात्रा  अ्रमरीकी  बाजार  से  खरीद  कर  रखी  जायेंगी  कौर  कितनी  मात्रा  स्वदेशी

 उत्पादन  से  प्राप्त  की  जायेंगी  ;  कौर

 (7)  क्या  प्रत्येक
 राज्य  के  लिये  इस  प्रकार  के  भण्डार  बनाने  की  सम्भावना  पर

 विचार  किया

 गया  है  कौर  यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 कृषि
 wiz

 सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अण्णा साहेब  पी  ०
 :  शौर

 केन्द्र  र  राज्य  सरकारों  के  पास  इस  समय  पड़े  खाद्यान्नों  की  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली

 की  काय चालन  संबंधी  ज़रूरतों  को  पूरा  करने  के  लिए  ही  न्यूनाधिक  आवश्यकता  होती  हैं  ।  1975

 कौर  1976  के  दौरान  बफर  स्टाक  तैयार  करने  के  लिए  कोई  विशेष  लक्ष्य  निर्धारित  नहीं  किए  गए

 श्रधिप्नाप्ति  कार्य
 में

 तेजी  लाकर  कौर  यथासम्भव  मात्रा में  उन  देशों  से  जहां  से  भारत  को  बहुत

 लाभकारी  शर्तों  पर  खाद्यान्न  उपलब्ध  होते  वहां  से  खाद्यानों  का  आयात  कर  स्टाक  की  भरपाई  कौर

 उसमें  वृद्धि  करने  की  दिशा  में  प्रयत्न  किए  जा  रहे  हैं  ।

 दिल्‍ली  में  उचित  मूल्य  क्रि  दुकानों  पर  चावल  न  दिया  जाना

 2870.  श्री  नर  कुमार  सांची  :  क्या  कृषि  श्र  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (#)  क्या  दिल्‍ली  में  राशनकार्ड  धारियों  को  उचित  मूल्य  की  दुकानों  के  माध्यम  से  चावल

 नहीं  दिया  जा  रहा  है  ;  कौर
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 यदि  तो  कमी
 के  क्या  कारण  हैं  कौर  स्थिति  में

 कब  तक  सुधार हो
 सकेगा  ?

 शर  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रण्णासाहेब पी  ०  :  कौर

 दिल्‍ली  के  केन्द्र  शासित
 प्रदेश  में  उचित  मूल्य  की  दुकानों  के  माध्यम  से  खाद्यान्नों  का  वितरण  करना

 दिल्‍ली  प्रशासन  की  जिम्मेदारी  है  ।  केन्द्रीय  पूल  से  चावल  देने  संबंधी  उनकी  मांग  को  पूर्णतया  पूरा

 किया  जा  रहा  है  ।.  फरवरी  के  महीने  के  भारतीय  खाद्य  निगम  के  विभागीय  मजदूरों  द्वारा

 अचानक  गैर  कानूनी  हड़ताल  कर  देने  के  कारण  भारतीय  खाद्य  निगम  के  गोदामों  से  वास्तव  में  चावल

 की  सप्लाई  करने  के  कार्य  में  कूछ  बाधा  हुई  थी  कौर  दिल्ल  प्रशासन  प्रतिरोध  चावल  की  कम

 सप्लाई  के  स्थान  पर  गेहूं  सप्लाई  करने  के  लिए  भारतीय  खाद्य  निगम  प्रभावित  किया गया  था  ।

 सार्वजनिक  वितरण  के  लिए  दिल्‍ली  प्रशासन  को  चावल  संबंधी  श्रावश्यकताश्रों  को  पूरा  करने के  लिए

 भारती  खाद्य निगम  के  दिल्‍ली  में  स्थित  डिपो  में  चावल  के  पर्याप्त  स्टाक  रखे  जा  रहे  हैं  ।

 खाद्यान्न  मूल्यों  को  घटाने  का  ATRATAT

 2871.  श्री  एस०  एन०  मिश्र  :  क्या  कृषि  श्र  सिंचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या

 उन्होंने

 हाल  ही  में  प्रा श्वा सन  दिया  है  कि  शीघ्र  ही  खाद्यान्नों  के  मूल्य  घटाये  जायेंगे

 यदि  तो  उस  का  सारांश  क्या  कौर

 देश  में  आवश्यक  वस्तुओं  के  मूल्य  घटाने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  उपाय  किए  गये

 कृषि  और  सिंचाई मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  श्रण्णासाहेब पी०
 :

 प्रौर

 जी  उन्होंने  कहा  है
 कि

 हाल  में  दूर-दूर हुई  वर्षा से  खाद्यान्नों  के  मूल्यों  में  ate  अधिक

 गिरावट  arent  जिसमें  पहले  ही  गिरावट  ar  चुकी  है  ।  उन्होंने  यह  भी  विश्वास  प्रकट  किया  है  कि  रबी

 फसलों की  कटाई  होने  पर  खाद्य-स्थिति  wie  भी  ठीक  हो  जाएगी  |

 आवश्यक  जिन्हों  के  मूल्यों  में  वृद्धि  को  रोकने  के  लिये  सरकार  द्वारा  किए  गए  उपायों

 को  बताने  वाला  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 विवरण

 सरकार  ने  ग्रावश्यक  वस्त्रों  की  उपलब्धता  में  सुधार  करने  कौर  उनके  मूल्यों  में  वृद्धि  को

 रोकने  के  लिए  निम्नलिखित  उपाय  किए  हैं  .

 1.  खाद्यान्नों  को  निर्धारित  मूल्यों  पर  मुहैया  करने  के  लिए  उचित  मूल्य  की

 राशन  की  दुकानों  के  माध्यम  से  सरकारी  वितरण  की  व्यवस्था  में  सुधार  लाना

 कौर  उसे  सशक्त

 2.  अतिथि  नियंत्रण  arte  लागू  कर  कौर  होटलों  तथा  अन्य  भोजनालयों  में  परोसे  जाने

 वालें  पदार्थों  की  संख्या  सीमित  कर  खाद्यान्नों  की  फजूल  खपत  को

 3.  मोटे  भ्र ना जों  के  भ्रन्तर-क्षेत्रीय  संचलन  पर  लगे  प्रतिबन्धों  को  हटाना  ताकि  ग्र धि शेष

 राज्यों  से  कमी  वाले  राज्यों  को  इन  जीनों का
 अबाध  संचलन

 हो
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 जमाखोरी  कौर  चोर-बाजारी  करने  वाले  व्यक्तियों  विरुद्ध  कार्यवाही  करने  के  लिए

 विभिन्‍न  नियंत्रण  आदेशों  तथा  भारत  सुरक्षा  नियमों  र  भ्रत्यावश्यक  वस्तु

 केन्द्रीय  कौर  राज्य  सरकारें 1955  के  उपबन्धों  को  लागू  करना  |

 व्यापारियों  ate  भ्रमण  व्यक्तियों  पर  कड़ी  निगरानी  रख  रही  है  ताकि  वे  जमाखोरी

 न  करें

 5.  कृषि  पैदावार  बढ़ाने  कौर  खाद्यान्नों  की  श्रीधर  पति  बढ़ाने  के  लिए  सभी  प्रयत्न  करना

 ताकि  सरकारी  वितरण-प्रणाली  को  उचित  स्तर  पर  बनाए  रखा  जा  सके  ,

 6.  तिलहनों श्र  तेलों  के  स्टाक  को  सट्टेबाजी  के  लिए  की  जा  रही  जमाखोरी को  रोकना

 श्र  इस  आशय  के  प्रावश्यक  आदेश  जारी  करना  कि  व्यापारी  तथा  मिल  मालिक

 तिलहनों तेलों  के  स्टाक  को  घोशित  करें  उनके  मूल्य  प्रदर्शित  करें  ,

 7.
 ऋण  नियंत्रण  कौर  अरन्य  आधिक  उपायों  को  कड़ा  करना

 |

 Unemployed  Agricultural  graduates  and  scheme  for  their  Employment

 2812,  Shri  Ramavatar  Shastri  :  Will  the.  Minister  of  Agriculture  and

 Irrigation  be  pleased  tc  state

 (a)  whether  the  number  of  unemployed  agricultural  graduates  is

 increasing  each  day;

 (b)  if  so,  the  Sta‘e-wise  break-up,  thereof;

 (c)  whether  Government  have  forumlated  any  scheme  for  providing

 employment  to  these  graduates  ;  and

 (d)  if  so,  the  salient  features  thereof  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Agriculture  and  irrigation  (Shri
 Prabhudas  Patel)  (a)  The  position  regarding  job-seeking  unemployed
 Agricultural  graduates  including  post  graduates  on  the  live  register  of  the

 Employment  Exchanges  as  31-1  92-1971,  31-12-1972  &  31-12-1973  is  given  below
 which  is  self-explanatory
 बन

 Date  No.  of  Agricultural  क्

 graduates  including  Post

 graduates
 ee

 31-12-1971  8,007

 31-12-1972  9,902

 31-12-1973  ..  9,872

 (b)  Statement  showing  the  Statewise  number  of  agricultural  gr  aduates
 including  post  graduates  on  the  live  register  of  Employment  Exchanges  ag  on
 31-12-1971  is  attached.

 (c)  &  (d)  No  specific  scheme  for  the
 employment  of  agricultural  graduates

 has  heen  formulated.  However,  various  sel  f-
 employment/employment  opportu- nities  are  likely  to  be  created  for  about  68  00  agricultural  graduates  under  the

 Schemes  for.  (i)  strengthening  agricultural  extension  and  administr  ative
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 machinery  at  District  &  Block  level,  (ii)  Extension  Training  ard  farmers

 training,  (iil)  Inservice  training  for  extension  personnel,  (iv)  Agro-Service
 Centres  Scheme  and  (v)  National  Seeds  Corporation  ete.

 STATEMENT

 Statement  showing  the  statewise  number  of  agricultural  graduates

 including  post  graduates  on  the  live  register  of  employment  exchanges

 ———$—————
 at

 the  end  of  31st  December,
 ि

 State/Union  Territories  No.  of  agricultural

 graduates  including

 post  graduates  on

 the  live  register  as

 on
 31-12-1973

 Andhra  Pradesh  682

 Assam

 Bihar  790

 Gu  jarat  270

 168 Haryana
 ‘Himachal  Pradesh.  47

 Jamma  and  Kashmir  16

 Karnataka  217

 Kerala  84

 10  Madhya  Pradesh  195

 11  Maharashtra  2,142

 12  Manipur
 13  Meghalaya
 14  Orissa  10

 15  Punjab  180

 16  Rajasthan  449

 17  Tamil  nadu  23

 18  Tripura
 19  Uttar  Pradesh  3,386
 20  West  Bengal  612

 21

 22
 Chandigarh
 Delhi

 23  Goa

 24
 Lakshadweep

 25  Mizoram

 26
 Pondicherry  19

 NB.  1.  Exclude  information  in  respect  of  University  Employment  Information

 and  Guidance  Bureax  (E:  cept  for  two  is  Delhi  viz.  Delhi  and  Jamia

 Millia  Universities)

 All  the  job-seekers  on  the  Live  Regis'er  of  Employment  Exchanges
 are  not

 necessarily  unemployed,
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 March  10,  1975 Written
 समता

 लैक्चरों डिमान्ट्रेटरों  के  संशोधित  वेतनमान

 ~

 2873.  श्री  रामावतार  शास्त्री  :  क्या  समाज  कल्याण  कौर  संस्कृति  मंत्री यह  बतान

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  शिक्षा  मंत्रालय  ने  दिनांक  2  1974  के  सरपत  पत्र  संख्या  1-4-  74

 बुराई  के  maga  (4)  के  पैरा  (6)  द्वारा  राज्य  सरकारों  के  शिक्षा  आयुक्त  को  यह  कहा  है  कि

 700-1600  रुपए  का  संशोधित  वेतन  प्राप्त  उन  लैक्चरों  को  भी  दिया  जाना  चाहिए  जिन  के  पास

 सम्बन्धित  विश्वविद्यालय  द्वारा  लेक्चरर  के  लिए  निर्धारित  न्यू  नतम  wears  नहीं  हैं  ;

 क्या  उपरोक्त  उल्लिखित  संशोधित  वेतनमान  उन  कनिष्ठ  लैक्चरों  को  भी  देने  की

 प्रयुक्ति  दी  गई  थी  जिन  का  आरम्भिक  वेतन  चौथी  योजना  में  केवल  300  रुपए  था  ।

 यदि  तो  विश्वविद्यालय  ate  कालेजों  के  केवल  डिमान्स्ट्रेटरों  को  500-900

 रुपये  का  वेतनमान  देने  का  क्या  औचित्य  जिनका  आरम्भिक  वेतन  300  रुपए  श्रेणी  में
 ब

 एम०  ए०  डिग्री  शर  250  रुपए  (  एम०  एस०  सी ०  ग्रोवर  बी०  एस०  सी ०  |

 कौर

 क्या  सरकार  का  विचार  उपरोक्त  तथ्यों  के  संद  में  तथा  पराल  इंडिया  फैडरेशन  श्राफ

 यूनिवर्सिटी  कालेज  टीसे  श्रा्गनाइजेशन  कौर  बिहार  स्टेट  डिमान्स्ट्रेटस  एसोसिएशन  द्वारा  प्रस्तुत

 ज्ञापनों  के  आधार  पर  भी  मामले  की  जांच  करने  तथा  पुनर्विचार  करने  का  है  ?

 समाज  कल्याण  कौर  संस्कृति  मंत्री  (sto  एस०  नरुल  :  विश्वविद्यालय

 तथा  कालेजों  के  अध्यापकों  के  परिशोधित  वेतनमानों  को  कार्यान्वित  करने  के  सम्बन्ध  में  निर्णय

 की  सूचना  भेजते  समय  सरकार  ने  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  निम्नलिखित  शर्ते  निर्धारित
 की  हैं

 में  जिन  वर्तमान  लैक्चरों  के  पास  उनकी  प्रारम्भिक  भर्ती  के  समय  सम्बन्धित

 विश्वविद्यालय  द्वारा  निर्धारित  न्यूनतम  योग्यताएं  नहीं  उन्हें  परिशोधित

 वेतनमान  के  अ्रन्तगंत  सान  की  तारीख  के  पांच  वर्षों  की  वधि  में  इन  योग्यताओं  को

 प्राप्त  कर  लेना  जरूरी  होना  चाहिए  ।  यदि  वे  इस  gate  के  दौरान  ऐसा  कर

 सकने  में  असमर्थ  हों  तो  उन्हें  भविष्य  में  किसी  प्रकार  की  वेतनवृद्धि  ग्रसित  करने  की

 अनुमति  तब  तक  नहीं  दी  जाएगी  जब  तक  कि  वे  इस  शर्ते  को  पूरा न  करें  16.0

 शौर  विश्वविद्यालयों
 तथा  कालेजों  के  प्रशासन  सम्बन्धी  समिति  न्र (सन  समिति  )

 ने  नामक  अपनी  रिपोर्ट  के  दस रे  भाग  में  अन्य  बातों  के  साथसाथ  इस  बात  की  भी  सिफारिश

 की  थी  कि  कौर  कालेजों  में  शिक्षकों  ate  निर्देशकों  )
 की  कोई  आवश्यकता  नहीं  है  ।  adara  पदचारियों  के  लिए  वर्त  मान  वेतनमानਂ  को  परिशोधित  करके

 300-600  रुपए  का  कर  दिया  उन्हें  सुविधाएं  प्रदान  की  जानी  चाहिए  ताकि

 लैक्चरों  के  रूप  में  नियुक्ति  की  दृष्टि  से  वे  श्रपनी  योग्यता  में  सुधार  कर  सकें  प

 भारत  सरकार  ने  विश्वविद्यालय  श्रमदान  आयोग  की  सिफारिशों  पर  तथा  उस  सम्बन्ध  में

 प्राप्त  ज्ञापनों  ौर  श्रभ्यावेदनों  पर  विचार  करने  के  पश्चात  विंमान  निर्देशकों  के  वेतनमानों  को

 पहलें  ही  मन्जूर  कर  दिया  है  ।  सरकार  का  विचार  इस  मामले  का
 पुनरीक्षण  करने  अथवा  उस  पर

 विचार करने  का  नहीं  है  ।
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 दरों  को  neat  में  बुद्धि  करने  के  लिए  सुविधा

 श्री  रामावतार  शास्त्री  :  व्या  शिक्षा  समाज  कल्याण  शरीर  संस्कृति  मंत्री  कालेजों  प्रौढ़

 विद्यालयों  में  की  भर्ती  बारे  में  विश्वविद्यालय
 श्रमदान  प्रयोग

 की  सिफारिशों  के

 बारे में  4  1974  के  अतारांकित प्रश्न  सख्या  1754  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 व्या  neat  में  वृद्धि  करने  के  लिए  'डिमान्स्ट्रेटरों/ट्यूटरों  को  संविधानों  से  सम्बन्धित

 सिफारिशों  राज्य  सरकारों  विश्वविद्यालयों  को  क्रियान्वित  हेतु  भेज  दी  गई  कौर

 यदि  तो  क्या  राज्य  सरकारों  शर  विश्वविद्यालयों  ने  ये  सुविधाएं  डिमान्स्ट्रेटरों

 को  प्रदान  कर  दी  हैं  ?

 समाज  कल्याण  कौर  संस्कृति  मंत्री  (to  नरूला  :  ah

 विश्वविद्यालय  ग्नू दान ञ  आयोग  ने  भ्र पनी  विश्वविद्यालयों  ate  कालेजों  के  श्रभिशासन  सम्बन्धी

 समिति  की  इस  सिफारिश  को  स्वीकार  कर  लिया  है  कि  वर्त  मान  निर्देशकों  शिक्षकों को  अपनी-ग्लानि

 योग्यता  में  सुधार  करने  के  लिए  सुविधाएं  प्रदान  की  जानी  चाहिए  ताकि  बाद  में  उनको  लैक्चरों  के

 रूप  में  नियुक्त  किया  जा  सके  ।  सरकार  भी  इस  सिफारिश  से  सहमत  है  ।  निवेशकों /  शिक्षकों  सहित

 भ्रध्यापकों  की  योग्यता ग्र ों  में  सुधार  करने  के  लिए  सुविधाएं  प्रदान  करने  हेतु  किसी  सिफारिश

 को  कार्यान्वित  करनाਂ  विश्वविद्यालय  की  जिम्मेदारी  है  ।

 Tear  Gas  on  agitated:  mob  of  :  Employees

 2875.  Shri  Chandrika  Prasad  :  Will  the  Minister  of  Agriculture  and  Irri-

 gation  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  Government’s  attention  has  been  drawn  to  the  news-item

 on  agitated  mob  of  employees  of  Food  Corporationਂ  appearing  in

 a  daily  paper  dated  6-2-1975  published
 from  Banaras

 ;

 (b)  whether  heavy  tear-gas  shelling  and  firing  has  been  resorted to  on

 employees  of  Food  Corporation  at  Howrah  and  Siliguri  ;  if  so,  the  reasons  there-

 of  and

 (0)  the  action  taken  by  Government  to  provide  relief  to  workers  keeping
 in  view  this  injustice?

 The  Minister  of  state  in  the  Ministry  of  Agriculture  and  Irrigation  (  Shri

 Annasaheb  P.  Shinde)  :  (a)  A  news  item  had  appeared  in  the  Fabruary  5th

 issue  of  Banaras,  ‘alleging  use  of  tear-gas  and  lathicharge  by
 the  Police  against  the  striking  workers  of  Food  Corporation  of.  India  wha  were

 obstructing  the  movement  of  foodgrains  from
 one  place  to  another  and

 hamper-

 ing  the  public  distribution  system.

 (b)  The  striking  workers  having
 turned  violent  the  police  had  to  resort.  to

 tear-gas  shelling,  lathi  charge‘and  firings.’  In  this  process  some  police  officials

 and  labourers  were  injured.
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 (0)
 :  Sympathetic  consideration is  always  given  to  genuine  demands  of

 workers  but  as  the  latter  took  recourse  to  violence,  the  situation  had  to  be

 controlled  by  the  State  authorities in  order  to  maintain  law  and  order.

 Implementation  of  agreement  between  F.C.I.  and  its  workers’  union

 2876.  Shri  Chandrika  Prasad  :  Will  the  Minister  of  Agriculture  and  Irri-

 gation  be  pleased  to  state

 (a)  whether  any  agreement  was  reached  between  the  Food  Corporation  of

 India  and  its  workers’  Union  on  23rd  May,  1973

 (b)  if  so,  the  broad  outlines  thereof  ;  and

 (c)  whether  it  has  been  fully  implemented
 ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Agriulture  and  Irrigation  (SZr/

 Annasheb  P.  Shinde)  (a)&(Db)  Discussions  were  held  at  New  Delhi  on  23rd

 May,  1973,  betweeri  the
 Food:Corporation

 of  India  and  the  Food  Cor;  poration

 of  India)  Workers  Union  on  the  various  demands  made  by  the  Union,  the  broad

 outlines  of  the  results  of  the  discussions  are  as  below

 (i)  Introduction  of  departmentalisation  in  FCI  owned  (large  sized

 depots  in  Assam,  Bihar  Orissa  and  Delhi  with  effect  fro:

 15-6-1973

 ii)  Introduction  of  departmentalisation  at  Durgapur  and  Silliguri
 and  Railway  sidings  namely,  Kalighat  Shyam  Nagar  Howrah  and

 Shalimar  with  effect  from  1-7-1973  provided  that  the  West  Bengal

 Government  had  no  objection  to  the  Corporation  doing  so

 (iii)  Introduction  of  departmentalisation  in  the  remaining  owned

 depots  of  the  Corporation  in  the  States.of  Assam,  Bihar  and  Orissa,
 w.e.f,  1-11-1973

 (iv)  Abolition  of  Contract  System  and  introduction  of  direct  payment

 system
 in  the  F.C.I.  owned  godowns  and  those  hired  from  privates

 parties  directly  managesd  by  the  F.C.I.  Staff  w.e.f.,  15-6-1973

 mm  Assam,  Bihar  and  Orissa.

 (0)  Even  though  there  are  practical  difficulties.  the  F.C.I.  is  taking  the

 necessary  steps  for  implementing  the  decisions  to  the  extent  possible

 राष्ट्रीय  शिक्षा  नीति

 2877.  श्री  व्यालार रवि  :  क्या  समाज  कल्याण  कौर  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की

 दर्पा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार ने  भारतीय  राष्ट्रीय  छात्र  संघ  द्वारा  सफाई  गई  एक  राष्ट्रीय  नीति  की

 क्रियान्विति के  बारे  में  ग्रीम  रूप  से  कोई  निर्णय  कर  लिया  है  ;  कौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  हैं  तथा  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?
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 Fret, ’  समाज  कल्याण  कौर  संस्कृति  मंत्री  (sito  एस०  नुरुल
 :  तथा  पांचवीं

 पंचवर्षीय  योजना  के  लिए  नीतियों  तथा  कार्यक्रमों  को  तैयार  करते  समय  कौर  उपलब्ध  साधनों  की

 सीमा  में  केन्द्रीय  शिक्षा  सलाहकार  ste  के  aaa शन  द्वारा  सिफारिश  की  गई  नीतियों  के  अ्रन्तगंत

 संगीत  सिफारिशों  को
 ध्यान  में

 रखा  गया  है  :  ।  सिफारिशों  के  श्रधिवे शन  की  कार्य वा  के

 सारांश के  पृष्ठ  42-54 पर  देखे  जा  सकते  हैं  जो  संसद  पुस्तकालय  में  उपलब्ध  हैं

 अन्तर्राष्ट्रीय  महिला  वर्ष  के  दौरा  न  महिलाओं  सें  समाज  कल्याण  थ

 के  लिए  निर्धारित  धनराशि

 287  8.  श्री  श्याम  सुन्दर  क्या  समाज  कल्याण  कौर  संस्कृति  मंत्री यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का
 चालू  अन्तर्राष्ट्रीय  महिला  में  समाज  कल्याण  संगठनों  के  माध्यम

 &  महिलाओं  में  समाज  कल्याण  कार्यों
 के

 लिये  कांफी  धनराशि  निर्धारित  का  विचार

 कौर

 उडीसा
 के  लिये

 कितनी  धनराशि  निर्धारित  की
 गई  है  कौर  किन

 संगठनों
 ने  तादाद

 के  लिये  मांग  की  ?

 शिक्षा  कौर  समाज  कल्याण  मंत्रालय  तथा  संस्कृति विभाग  में  उप  मंत्री  ( sit  हरविन्द  :

 1974-75  श्र  1975-76
 के  लिए  पांचवीं  योजना  प्रारूप  ate  वार्षिक  योजनाओं

 में  feat  के  कल्याण  सम्बन्धी  कार्यक्रमों  के  लिये  उपबन्ध  किये  गये  चालू वर्ष
 में  केवल  समाज

 कल्याण  संगठनों  के  माध्यम  से  व्यय  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  कोई  विशेष  परिव्यय  निर्धारित  करने

 का  विचार  नहीं  है

 प्रश्न
 नहीं  उठता

 |

 उड़ीसा  में  धान  की  वसूली

 2879.  श्री  श्यामसुन्दर  महापात्र  :  क्या  कृषि  प्रौढ़
 सिचाई  मंत्री  यह  बताने  कीक  पा  करेंगे

 fF

 क्या  उड़ीसा  में  चालू  खरीफ  वर्ष  में  धान  की  वसूली  का  लक्ष्य  पूरा  हो  गया
 कौर

 (@)  यदि  तो  उसम  रुकावटें  थीं  कौर  उड़ीसा  में  रबी  की  फसल
 की  क्या  सम्भावनाएं

 ?

 कृषि  ate  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रण्णासाहेब  पी०  गर

 चालू  खरीफ  मौसम  1974-75  से  चावल  कीं  श्रघिप्राप्ति
 31  अक्तूबर  1975 तक  जारी  रहेगी

 श्र  इस  समय  यह  नहीं  बताया  जा  सकता  है  कि  किस  हद  तक  लक्ष्यों
 की

 प्राप्ति  हो  पायेगी
 ।

 मानसून  कर्मफल  रहने  के  खरीफ  की  धान  की  क़बल  बुरी  तरह  से  प्रभावित  हुई  है  जिसके

 रामस्वरूप  मंड़ी  में  कम  श्रीमद  हुई  है  कौर  मूल्यों  में  वृद्धि  हुई  कम  श्रभिप्राप्ति होने  से  इन्कार

 नहीं  किया  जा  सकता  है  ।  उड़ीसा  में  रबी  की  फसल
 की

 सम्भावनाएं  अरब  तक  अनुकूल  बतायी  जाती
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 स्वर्ण-रेखा  नदी  के  बारें  में  विशेषज्ञ  समिति  का  प्रतिवेदन

 2880.  श्री  श्याम  सुन्दर  महापात्र  :  क्या  कृषि  श्र  सिंचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 कि

 क्या  उड़ीसा  सरकार  ने  स्वर्ण  रखा  के  बार  में  विशेषज्ञ  समिति  के
 श्रीचंदन

 को  श्री  तक  स्वीकार  कर  लिया  है  ;  यदि  तो  उनको  आपत्ति  कया  है

 परियोजना  को  कार्यान्वित  किया  जायेगा

 क्या  कारे  प्रारम्भ हो  गया  है  ;  कौर
 यदि  तो

 कितना  हो  गया  है  ;
 भ्र ौर

 उस  पर  कुल  कितना
 व्यय  होगा

 रोक  उसमें  राज्य  सरकार
 का  क्या

 अंश  है
 ?

 कृषि  शौर  सिंचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  केदार  नाथ
 पौर  स्वणरखा

 समिति ने  भ्र पनी  रिपोर्ट  में  निम्नलिखित  सिफारिशें  की  थीं

 (1)  बिहार  को  राज्य  सरकार  द्वारा  तैयार  गई  eater  बहुद्देशीय  परियोजना

 में  शामिल  afer  a  बांध  में  बाढ़  पानी  के  संचय  की  व्यवस्था  की  बिहार

 परियोजना  को  स्वीकृति  के  समय  वास्तविक  संचय  का  hae  किया  जाए  ।  इस

 बांध  का  निर्माण  प्राथमिकता  ग्रा धार  पर  किया  जाना  चाहिए  |

 (2)  बाढ़ों  से  प्रभावित  क्षत्रों  की  सुरक्षा  के  लिए  पश्चिम  बंगाल  wie  उड़ीसा  में  नीचे

 की  कौर  तटबंध  का  निर्माण  किया  जाए ।

 (3)  उडीसा  में  जलखोरी  कौर  चित्तई  नालों  पर  जल-निकास  स्कीमें  प्राथमिकता  के  आधार

 पर  कार्यान्वित  की  जाएं  ।

 (4)  समुद्र  को  सीधे जल  मार्गों का  निर्माण  करक  निचली  पहुंचों  में  नदी  के  सुधार  की

 व्यवहार्यता की  जांच  की  जाए

 (5)  दव्की  बिहार  में  चांडिल  जलाशय  के  निर्माण  कार्य  को  पूरा  करने  के  लिए  कछ  ag

 लग  सकते  हैं  कौर  बाढ़  जलमग्नता  क  प्रति  सुरक्षा  का  काय  विशेषकर  पश्चिम

 बंगाल  में  तत्काल  करना  इसलिए  पश्चिम  बंगाल  सरकार  अपने  तटबंध  का  निर्माण

 कार्य  हाथ  में  ले  सकती  है
 ।

 उड़ीसा  सरकार  भी  पश्चिम  बंगाल  क  तटबंध  के  क्रम

 में  रेलवे  लाइन  तंक  बाएं  तटबंध  का  निर्माण  कार्य  हाथ  में  ले  सकती  है
 ।

 यदि  बहुत

 जरूरी  समझा  जाए  तो  रेलवे  लाइन  के  अनुवाद  में  जहां  नुक्सान  पहुंचने  का

 डर  उन  जगहों  पर  दक्षिण  तट बन्ध  का  निर्माण भी  हाथ  में  लिया  जा-सकता है  |

 (6)  बाढ़  संचय  के  लगातार  का  बटवारा  तीनों  सरकारों  के  बीच  :  बहुउद्देशीय  बांधों  की

 लागतों के  बंटवारे  के  संबंध  में  सामान्य  सिद्धांतों  के  अनुसार  तय  किया  जाए  ।

 (7)  तक  बाढ़ों  को  ae  करने  का  संबंध  चाडिल  जलाशय  का  प्रचालन  बिहार

 उड़ीसा  ate  पश्चिम  बंगाल  के  राज्यों  के  मूख्य  इंजीनियरों  को  एक  स्थायी  समिति के

 निर्देशन  पर  किया  जाए
 ।

 इस  समिति  के  sate  जल  कौर  विद्यत  श्राथोग  को  भी

 सहयोजित  किया  जाए  ।  यथा  संभव  प्रचालन  की
 विस्तृत  मैनुअल  तैयार  की  जाए  ।
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 (8)  स्वर्णरेखा नदी  के
 संबंध

 में  बाढ़  पूर्वे  सूचना
 देने

 का का  कोर्ट  पहले  ही  केद्रीय
 जल  att

 विद्युत  प्रयोग  द्वार  किया  जा  रहा  हैं
 ।  यह  काले  ऐसे  ही  किया  जाता  रहे

 श्र  जब

 जलाशय  का  प्रचालन शुरु  हो  जाता  है  बाढ़  पूर्व  सूचना  कार्य  स्थायी
 समिति  के

 निर्देशो ंके  ware  किया  जाए  ।..

 उड़ीसा  की  राज्य  सरकार  उपर्युक्त  (1)  से  (4)  सिफारिशों  पर  निम्नलिखित  टिप्पणी

 के  साथ  सहमत  हो  गई  है

 (1)  चांडिल  बांध  में  किए  जाने  वाले  बाढ़  संचय
 की

 केन्द्रीय
 जल  की

 स्वीकृति पर  ही  की  जाएगी  कौर  निर्माण शुरू  करने  पूर्वे  समस्त  स्वर्णरेखा

 योजना  को  उड़ीसा  सरकार  को  सहमति  प्राप्त  हो  जानी  चाहिए  |

 (2)  संचय  जलाशय  पहल  पूर्ण  होना  चाहिए  तथा  तटबंध  उसके  बाद  ।

 वे  सिफारिश  (5)  की  पश्चिम  बंगाल  की  राज्य  सरकार  जब  तक  चाल  बांध  पूर्ण  नहीं

 हो  अपने  क्षेत्र  में  तटबंध  का  कार्य  करने  की  अनमति दे दी जाए दे  दी  पर  सहमत हो  गए  हैं  ।

 सिफारिश  (6)  लागत के  बटवारे  के  संबंध  में  राज्य  सरकार  ने  सुझाव  दिया  है  कि  बाढ़

 संचय  की  पूरी  लागत  केन्द्र  द्वारा  दी  जाए

 राज्य  सरकार  सिफारिश  ate  (8)  पर  सहमत  हो  गई  है  ।

 ate  समिति  द्वारा  सुझाई  गई  किसी  भी  स्कीम  को  oat  तक  af  रूप  नहीं

 दिया गया  है  ।

 सरकारो  क्षत्र  में  चीनी  क  नय  कारखाने

 2881.  श्री  निम्बालकर  :  क्या  कृषि  ale  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (  द्
 =

 )  क्या  चीनी  संयंत्रों  के  लगाने  की  अवधि की  लागत  में  प्रत् यधिक वृद्धि  हो  जानें के  कारण

 सहकारी  क्षेत्र  में  चीनी  के  नये  कारखाने  की  स्थापना  लगभग  असम्भव  हो  गई है  ;

 व्या  सरकार  का  विचार  सहकारी  क्षेत्र  में  नये  चीनी  .  कारखानों  सहायता

 ई  नई  नीति  बनाने  का  है  ;  ौर

 क्या  कोल्हापुर  चीनी  मिल  को  एक  सहकारी  चीनी  करवाने  में  बदल  जानें  का

 कोई  प्रस्ताव है  ?

 कृषि  ite  सिचाई  मंत्रालय  मे  राज्य  मंत्री  श्रण्णांसाहेब पी०  :  कौर

 संयंत्र  झर  मशीनरी  की  अधिक
 लागत  होने  ale  उनको  लगाने  स्थापित  करने  में  भी  अधिक

 होने  a  कारण  सहकारी  क्षेत्र  की  नई  लाइसेंसशदा  चीनी  फैक्ट्रियों  की  सामान्यता

 भाईयों  का  सामना  करना  पड़  रहा  है
 ।

 इस  समस्या का  Mera  करनें
 कौर  नयी  फैक्ट्रियों

 लाभकारी  श्रात्मनिभर  यूनिट  बनानें  के  लिए  विभिन्‍न  प्रोत्साहन  देने
 शर

 अन्य  उपाय  करने  के  बारे  में

 सुझाव  देने  के  लिए  सरकार  ने  एक  समिति  स्थापित  की  थी  ।  इस  समिति  की  रिपोर्ट  इस  समयਂ

 सरकार क  वीणा  Ue  नहीं
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 महाराष्ट्र  सरकार
 ने

 सूचित  किया  है
 कि

 उन्हें  कोल्हापुर  शुगर  मिल्स  को  खरीदने

 के  बारे में  सहकारी  समिति  का  एक  प्रस्ताव  प्राप्त  gat  है  कौर  इस  मामले  की  जांच  करने  के  लिए

 उन्होंने  अक्तूबर, ८५  197  4  में  एक  मूल्यांकन  समिति  गठित  की  है  ।

 राज्य  व्यापार  निगम  द्वारा  खरोद  के  लिए  निर्धारित  को  गई  चीनी  की  अतिरिक्त  मात्रा

 2882.  श्री  निकालकर  :
 क्या  कृषि  ate  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  खुलें  बाजार  में  बेची  जाने  वाली  चीनी  के  कुछ  30

 प्रतिशत से  बढ़ाकर  35  प्रतिशत  करने  पर  विचार  कर  रही  है  ;

 क्या  इस  मात्रा  का  अधिकांश  भाग  राज्य  व्यापार  निगम  द्वारा  खरीद  के  लिए  निर्धारित

 किया  जायेगा  ?

 कृषि  wie  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (sit  अ्रण्णासाहेब पी  ०  शिन्दे )  197475

 मौसम के  लिए  चीनी
 की

 मुक्त  बिक्री  अ्रनूपात
 को

 30 प्रतिशत से  बढ़ाकर  35.  प्रतिशत कर  दिया

 गया है  ;

 राज्य  व्यापार  निगम  द्वारा  निर्यात  के  लिए  ली  जाने  वाली  मुक्त  बिक्री  कीਂ  चीनी

 की  मात्रा  का  अन्दाज़ा  उत्पादन  के  रूख  कौर  देश  में  खपत  संबंधी  आवश्यकताओं  की  समीक्षा  करने

 के  बाद  लगाया  जाएगा  |

 Centra]  Institute  of  Indian  Languages,

 Mysore

 2883.  Shri  Shankar  Dayal  Singh  :  Will  the  Minister  of  Education,  Social

 Welfare  and  Culture  e
 pleased  to  state

 (a)  the  steps  taken  by  the  Central  Institute  of  Indian  Languages,  Mysore
 for  the  research  and  improvement  of  teaching  of  different  Indian  languages  and

 the  number  of  research  scholars  and  students  who  were  imparted  training

 duritig  the  last  three  years  ;  and

 (b)  the  names  of  places  where  this  Institute  has  its  Centres  and  the  sieps

 being  taken  by  Government
 for  their  development  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Education  and  Social  Welfare  and
 the  Department  of  Culture  (Shri  D.  P.  Yadav)  (a)  &  (b)  With  a  view
 to  improving  teaching  of  different  Indian  Languages,  the  Institute  conducts

 research  in  the  methodology  of  teaching  of  these  languages,  trains  language
 teachers,  and  produces  teaching  materials.  The  Institute  has  trained  approxi-

 mately  1100  language  teachers,  and  has  held  19  conferences,  semmars  and

 workshops,  were  approximately  600  scholars  from  universities,  Government
 and  nen-Government  institutions  have  been  trained.  The  Institute  has  also

 brought.  out  95  publications.  The  Institute  has  its  centres  at  Bhubneswar,
 Poona,  Patiala,  Mysore  and  Solan.  With  a  view  to  developing  further  the  Insti-
 tute  and  its  centres,  a  Plan  provision  of  Rs.  150  lakhs  has  been  proposed  for

 the  Fifth  Five  Year  Plan  period,  as  against  an  expenditure  of  about  Rs.  94
 lakhs  during  the  Fourth  Plan.
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 Annual  budget  of  I.C.A.R.  and  its  expen  Ut
 '

 है  re  on  research  of  wheat

 Rice  and  Paddy
 .

 9984.  Shri  Shankar  Dayal  Singh  Will  the  Minster  of  Agriculture  and

 Irrigation  be  pleased  to  state

 (a)  the  annual  budget  of  the  Indian  Council  of  Agricultural  Research  and

 the  expenditure  incurred  on  research  and  establishment  respectively  out  of

 it  ;

 (b)  whether  the  Indian  Couneil  of  Agricultural  Research  has  recently

 made  any  research  in  respect  of  paddy,  wheat,  maize  jawar  and  cotton ‘
 and

 (c)  if  so,  the  facts  thereof  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Agriculture  and  Irrigation:

 (Shri  Annasaheb  P.  Sinde)  :  (a)  ,  (b)  &  (0)  :  A  statement  is  attached.

 [Placed  in  Library.  See  No.  L.T.  9146:75)

 गत  दो  वर्षों  के  दौरान  राज्यों  को  satel  का  वितरण

 2885.  चौधरी  राम  प्रकाश  :  क्या  कृषि  wie  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 विभिन्‍न  राज्यों  को  गत  वर्षों  के  दौरान  कुल  कितना  उर्वरक  सप्लाई  किया

 गया  ;  श्र

 क्या  हरियाणा  राज्य ने  सरकार  से  राज्य के  लिये  vars  की  मात्रा  बढ़ाने  को

 marae  किया
 है  ate  यदि

 उस  पर
 केन्द्रीय  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया  है  ?

 कृषि  wie  सिचाई  मंत्रालय  में
 उप

 मंत्री  प्रभ दा सच्  पटल )
 वर्ष  1973-74  शौर

 1974-75  के  विभिन्न  राज्यों  को  सप्लाई  हुए  प्रायश्चित  कौर  देशीय  श उबर कों  के  सम्बन्ध

 में  श्रनुबन्ध भय  1  2
 में  जानकारी दी  गई  है  ।  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०

 ZTo  9147/75)

 नहीं  ।  वास्तव  में  हरियाणा  चालू  खरीफ
 के  मौसम

 75)  के  तक  प्रसाद  हुए  पूर्ण  उर्वरक  को  उठाने  के  लिए  तैयार  नहीं
 ।

 गन्ना  उत्पादकों  को  war  किया  जा  रहा  मलय

 2886.  श्री  मधु  लिमय

 \  :  क्या  कृषि  ate  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 श्री  शरद  यादव  |

 पिराई  मौसम  में  देश के  विभिन्‍न  चीनी  जोनों  अथवा  प्रदेशों  में  गन्ना  उत्पादकों

 को  क्या  वास्तविक  मूल्य  war  किये  जा  रहे  हैं  ;

 इस  वर्ष  कितनी चीनी  का  उत्पादन  होने  का  झ्रनुमान हैं  ;

 क्या  कृषि  श्र  सिंचाई  मंत्रालय  ने  निर्यात  के  लिए  चीनी
 की

 मात्रा  के  सम्बन्ध  में

 वाणिज्य  मंत्रालय  से  कोई  बातचीत  की  थी  :  कौर
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 यदि  तो  किस  प्रकार  की  ate  इस  बारे  में  क्या  fara  किए गए
 ?

 कृषि  कौर  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रण्णासाहेब  पी०  एक  विवरण

 संलग्न  जिसमें  दरवाजों  पर  चीनी  फैक्ट्रियों  द्वारा  वास्तव  में  गन्ने  के  दिये  जा  रहे  मूल्यों  के  रँज  का

 ब्यौरा दिया  गया  है  ।

 मौजूदा  रुख  के  चालू  मौसम  के  दौरान  चीनी  उत्पादन  1969-70

 मौसम  में  प्राप्त किए
 42.  62

 लाख
 मीटरी

 टन  के  मौजूदा  रिकार्ड
 उत्पादन

 को  भी  पार
 कर  सकता

 |
 ट

 ste  निर्यात  करने  सम्बन्धी  सम्भावनाश्रों  के  बारे  में  स्थिति  की  समीक्षा  करने

 के  लिए  समय  समय  पर  विचार  विमश  किया  जाता  है  ।  देश  के  श्रीधर  खपत  की  न्यूनतम  अवश्यक

 तारों  को  ध्यान  में  रखकर  ही  यथासम्भव  प्रीतम  मात्रा  में  चीनी  का  निर्यात  करने  के  प्रयत्न

 जाएंगे  ।

 विवरण

 a
 थे/क्विटलों  में  )

 सन्या
 1974-75

 उत्तर  प्रदेश  12, 25  से  14.  50

 बिहार  12. 25  से  13  75

 पंजाब  12.604  14  35

 हरियाणा  12.504  13  75

 असम  11  00

 पश्चिम  बंगाल  12  50

 8.  50  से  12  50

 मध्य  प्रदेश  13.004  14  50

 राजस्थान  12. 50  से  14  25

 महा  राष्ट्र  VU  ्य  a  UV, ZO  00*

 गुजरात  10.  00°  से  15,  00*

 अन्य  प्रदेश  से  ॥ क
 8.  61*  ह  थी  ब  00

 तमिलनाडू  8.  80*  से  11.  50

 कर्नाटक  12,  00  से  17.  50*

 काल  8.0 0*  से  10.  0  (0

 पॉंडिचेरी  9.  50

 नागालैण्ड  11.  00

 गोगा  8.50*

 *
 ये  जो  अग्रिम  के  रुप  में  (al  सहकारी  कारखानों  द्वारा  )  दिए  जा  रहे  हैं  जब  तक

 किः
 मूल्यों  का  प्रति  रूप  से  निर्धारण  नहीं  होता  ।  ..
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 खुले  बाजार  में  बिकने  वालो
 चीनी

 की
 प्रतिशतता

 में  वृद्ध  से  उद्योग  को  लाभ

 2887.  stay  लिमये  :  कया  कृषि  कौर  सिंचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे
 कि

 :

 क्या  खुले  बाजार  में  बिकने वाली  चीनी  में
 5  प्रतिशत  की  वृद्धि  से  40  लाख  टन

 अनुमानित  उत्पादन
 पर

 उद्योग
 को

 60
 करोड़  रुपये  का  शद्ध  लाभ  नहीं  होगा  ;

 यदि  तो  उद्योग  को  वास्तव  में  कितना  लाभ  होगा
 ?

 कृषि  कौर  सिचाई  मंत्रालय  में
 राज्य  मंत्री  झ्रण्णासाहूब  पी

 ०  मुक्त

 बिक्री  की  चीनी  के  कोटे में  5  प्रतिशत  वृद्धि  करने  का  निर्णय  कवल  इसलिए  किया  गया  था

 ताकि  लेवी  चीनी  के  मूल्य में  वृद्धि  करने  से  बचाਂ  जा  सके  ;  यह  बताना  जल्दबाजी  होगी  कि

 इससे  उद्योग  को  अतिरिक्त  लाभ  भी  कि  नहीं  are  यदि  होगा  तो  कितना  होगा  ।  पुरे  साल

 में  मुक्त  बिक्री  की  चीनी  को  बेचने  से  उद्योग  को  होने  वाले  लाभ  के  औसत  पर  ही  यह  निर्भर  करेगा  ।

 अध्यापकों  को  राजन  तिक  अधिकार

 2888.  श्री  मधु  )

 श्री  एन०  ई  हीरो  ..  :  क्या  समाज  कल्याण  कौर  संस्कृति  मंत्री  ag  बताने  कीਂ

 थो  अर्जुन  रोही  1  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  तथा  विश्वविद्यालय  दान  बायो ग
 का  ध्यान  राज्यों  के नए  विश्वविद्यालय

 विषय  की  are  चलाया  गया  है  जिसके  भ्रन्तगंत  म्रध्यापकों  के  राजनैतिक  अधिकार  समाप्त  किए

 जाएंगे  ;  कौर

 यदि  हों  तो  क्या  केन्द्रीय  सरकार  तथा  विश्वविद्यालय  श्रमदान  आयोग  का  विचार

 राज्यों को  ऐसे  रादेश  जारी  करने  का  है  कि  वे  ऐसा  कोई  कार्य  न  करें  जिससे  विश्वविद्यालय  अध्यापकों

 का  भ्र भि व्य  क्ति
 तथा  संगठन  सम्बन्धी  स्वतन्त्रता  का  अ्रधिकार  प्राप्त  समाप्त  हो  ?

 समाज
 कल्याण  कौर  संस्कृति  मंत्री  (sto  एस०  नुरुल  ate  इस

 प्रश्न  पर  कि  जो  संसद  अथवा  राज्य  विभाग  सभा  के  लिए  चुन  लिया  जाता  Q
 =

 उसको  अपन  अध्यापन  पद  से  त्यागपत्र  देने  weer  विश्वविद्यालय  या  कालेज  से  छुट्टी लेने  के  लि

 बाध्य  किए  meaty  कार्य  जारी  रखने  के  लिए  अनुमति  दी  विश्वविद्यालय  भ्रूण

 आयोग  ने  विचार  किया  है  ।  प्रयोग  ने  यह  श्रीमती  व्यक्त  किया  है  कि
 '

 जो  अध्यापक
 संसद

 विधान  सभाओं  कें  लिए  या  चुन  लिए  जाते हैं  अथवा  नामजद  किए  जाते  उनको  अपने
 शैक्षिक  पद  से  त्यागपत्र  देने  ग्रीवा  ग्लानि  सदस्यता  की  अवधि  के  दौरान  लम्बी  छुट्टी  लेने  के  की

 नही ंहै
 ।  ऐसे  अध्यापकों  के  लिए  न्यूनतम  दिन  निर्धारित  कर

 है  ।

 जिन  दिनों  के  लिए  इनको  विश्वविद्यालय  में  झ्र पने  श्रध्यापन  और  भ्रतुसन्धान  कार्य  के  लिए  उपस्थित

 पड़ेगा  जिससे  versa  कार्य  को  क्षति  नहीं  पहुंचे
 ।

 एसे  ग्रध्यापकों  को
 जब  तक  वे
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 विधान  सितारों  के  सदस्य  उस  ग्रन्थि  के  दौरान  कोई  प्रशासनिक  जिम्मेदारियां  नहीं  संभालनी

 चाहिए  ।  के  इस  विचार  से  जिससे  भारत  सरकार  सहमत  सभी  राज्य  सरकारों

 विश्वविद्यालयों  को  अवगत  करा  दिया  गया  है  ।  स्वतन्त्रता  अध्ययन  अनुसन्धान  करने

 इनको  प्रकाशित करने  महत्वपूर्ण  राष्ट्रीय  कौर  श्रन्तर्राष्ट्रीय मामलों  के  बारे में
 बोलने  a  लिखा

 अध्यापकों  की
 शै  ठीक  स्वतन्त्रता  को  सुरक्षित  रखा  जाना  चाहिए  |

 नागपुर  में  बीज  उद्योग  के  लिये  विश्व  बेक  से  सहायता

 2889.  श्री  वसन्त  साठ  :  क्या  कृषि  कौर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 ह  क्या  नागपुर  क्षेत्र  में  एक  बीज
 उद्योग

 की  स्थापना  करने  के  लिये  विश्व  बैक  थे

 सहायता  लेने  का  कोई  प्रस्ताव है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  कया  हैं  ;

 मामला  किस अवस्था पर  है  ;
 कौर

 प्रस्ताव  को  गति  देने के  लिए  क्या  उपाय  किये  गये  हैं  aaa  करने  विचार  है  ?

 कृषि  ate  सिचाई  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  प्रभ दास  :
 तथा

 विश्व  बैंक  को  सुझाव  दिया  गया  है  कि  वह  विश्व  बैंक  की  सहायता  से  एक  बीज  परियोजना

 शुरु  करे  ।  परियोजना  रिपोर्ट  के  प्रारूप  पर  विश्व  बैंक  के  अधिकारियों  के  साथ  विचार  विमश

 किया  जा  चुका  है  कौर  वह  बैंक  के  विचाराधीन  भारत  सरकार ने  देश  के  कुछ  राज्यों  में  सुरक्षित

 बीज  उत्पादन  एजेन्सियों  की  स्थापना  करने  के  लिए  एक  राष्ट्रीय  बीज  परियोजना  तैयार

 करने  का
 भी  निर्णय  किया  है  ।  विश्व  बैंक  सिद्धान्त  रूप  से  ऐसी  बीज  परियोजना  सहायता

 देने  के  लिए  सहमत  हो  गया
 ।  मत  महाराष्ट्र बीज  परियोजना

 को  राष्ट्रीय  बीज  परियोजना  की

 एक  उप-परियोजनाओं  के  रूप  में  शामिल  करने  का  सुझाव  दिया  गया  है  ।

 Marfa  एवं रक
 का  मूल्य  कौर  उसकी  बिक्री

 2890.  श्री  पी०  श्रार  ०  भिनाय  :  क्या  कृषि  ate  सिचाई  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 भारतीय  खाद्य  निगम  ने
 1972-73,

 1973-74  शौर  1974-75 में

 कुल  कितना  उकेरा  बेचा  ;

 ऋ
 oreTt  में  बेचे  गये
 SMS  नृत्य

 ~
 ा  = Ala licdta  उचक  का

 payee  oo
 इन  प्रतिशतता क्या  है  ;

 विभिन्न  प्रकार  के  उकेरा  समय  समय  पर  किस  मूल्य  पर  बेचे  गये  ?
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 कृषि  ite  सिंचाई  मंत्रालय  में  उप  संतरों  (aft
 :  1972-73,  1973-

 74  तथा  1974-75  )  में  भारतीय  निगम  द्वारा  बेचे  गए  उर्वरकों के  विष॑य

 में  जानकारी  नीचे  दे  दी  गई  है

 हजार  मोट  च्

 उवबरक का नाम का  नाम  1972-73  1973-74  1974-75

 75  तक )

 सल्फर  236.4  245.4  209.6

 277  251  249.8

 अ्रमोनियम  सल्फेट  नाइट्रेट  55  47  20.8

 कैल्शियम  हरमोनिया  216  249  134.  5

 259  213  157.  73

 एन०  पी०  के०

 प्र मोनि यम  नाइट्रोजन  फॉस्फेट  206  83.  9

 856.  3

 1057.2
 1,212.

 a  a

 नोट  SUT  west  में  ग्रायातित  माल  भी  शामिल  है  ।

 भारतीय  उर्वरक  निगम  द्वारा  बेचे  गए  कुल  उर्वरकों  में  से  उसने  1972-73,  1973-

 74  तथा  1974-75  )  में  अपने  बीजाई  कार्यक्रम के  भाग  के  रूप  जो  आयातित

 उबर  बेचा  उसकी  प्रतिशतता  नी  वे  दी  गई  है  ,

 1972-73  2.  7  प्रतिशत

 1973-74  17. 0  प्रतिशत

 1974-75  )
 10. 1  प्रतिशत

 एक  विवरण संलग्न  है  में  रखा  गया
 ।

 देखिये  संख्या  एल०  टी०  9148/75)

 नई  गेहूं  नीति  को  श्रसंफलता

 2891,  श्री  राम  सहाय  पिण्ड
 :

 कया  कृषि
 कौर  सिचाई

 मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  निजी  व्यापारियों  के  कहने  झा रवासन  देने  पर
 1974

 में  बनाई  गई

 गेहूं  नीति  असफल  हो  गई  है  क्योंकि  व्यापारियों  न  अपने  आश्वासन के  अनुसार  जनता
 को

 160

 रुपय  प्रति  क्विंटल  की  दर  से  गेहूं  नहीं  बेचा  ;  ak

 यदि  तो  क्या  उपचारात्मक  उपाय  करने
 का

 विचार  है
 ?
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 कृषि  att  सिचाई  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  श्रण्णांसाहेब पी  ०  :  कौर

 अखिल  भारतीय  व्यापारी  एसोसिएशन  के  फेडरेशन  द्वारा  दिये  गये  संकेतों  के  फलस्वरूप

 व्यापारियों पर  से  गेहूं  की  प्राप्ति
 ate

 जिस  मूल्य  पर  खुले  बाजार  में  गेहूं  उपलब्ध  होगा

 बारे में  कुछ  शभ्रपवादात्मक प्रश्न  गये  थे
 |

 चालू  वर्ष  क  दौरान  के  उत्पादन-स्तर

 विक्रय  अधिशेष  की  उपलब्ध  मात्रा  और  अन्य  खाद्यान्नों  के  चल  रहे  मलय  स्तर  को  ध्यान  में  रखे

 हुये  यह  कहना  ठीक  नहीं  होगा
 कि

 1974  में  तैयार
 की

 गई  गेहूं  की  नीति  का  अपेक्षित परिणाम

 नहीं  निकला  है  ।

 जो  उपचारात्मक  कार्यवाही  की  गई  है  उनमे ंये  उपाय  शामिल  हैं--ग्रधिशेष तथा  कमी

 वाले  राज्यों  मगर  के  ग्र धिक तम  थोक  तथा  खुदरा  मूल्य  को  निर्धारित  पंजाब  तथा

 याणा में  प्राइवेट  व्यापारियों  को  निर्यात-परमिट देना  बंद  व्यापारियों तथा  किसानों  at

 स्टाक  सीमा  को  कम  शअ्रधिप्राप्ति  मूल्यों से  अधिक  मलय  पर  सरकारी  एजेंसियों  द्वारा

 उत्पादकों से  सीधे  ही  खरीदारी  करना  कौर  जमा  किए  गए  स्टाक  को  बाहर  निकलवाने  के
 लिए

 विभिन्‍न  राज्य  सरकारों  द्वारा  अभियान  चलाना  |

 प्रगामी  रबी  मौसम के  लिए  गेहूं  की  नई  नीति  तैयार  करते  समय  1974-75  विपणन

 मौसम में  किए  गए  श्रनभव को  ध्यान  में  रखा  जाएगा  ।

 पर्वों  उत्तर  प्रदेश  में  aga  डरी  परियोजना

 2892.  श्री  राजदेव  सिंह  :  क्या  कृषि  कौर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  फ्लडਂ  नामक  परियोजना  के  अन्तर्गत  सहकारी  डेरी  फैडरेशनों  क

 प्रायोजना  भ्र  क्रियान्वयन  बोर्ड  की  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  में  वाराणसी  में  तहत-डेरी  परियोजना  चालू

 है  जो  विश्व  की  सबसे  बड़ी  डेरी  परियोजना ग्र ों में  से  एक  होगी

 क्या  उच्च  परियोजना  में  ढोर  दुग्ध  वसूली  वैज्ञानिक  ढंग  से  परिष्करण

 वितरण  प्रारम्भ किया  जायेगा  कौर

 क्या  उक्त  परियोजना  आरम्भ  में  वाराणसी  गाजीपुर  कौर  बलिया  जिलों

 के  लिए  चालू  की  जायेगी  कौर  इस  वर्ष  तक  आरम्भ  की  जायेंगी
 ?

 से  प्रतिदिन  ह  ह 1  0 कृषि  ate  सिचाई  मंत्रालय  में  उप  मंत्रो  प्रभ दास  पटल

 लाख  लिटर  दूध
 संभालने की  क्षमता  वालें एक  संयंत्र  प्रतिदिन 5.

 0  टन  स्प्रिट

 दुग्ध  चले  का  निर्माण  करने  के  एक  संयंत्र  विश्व  खाद्य  कार्यक्रम  परियोजना  618

 के  ata  वाराणसी  में  स्थापित  किया  जा  रहा  है  कौर  arm  है  यह संयंत्र 1975  के

 अरत तक कार्य तक  करना  प्रारम्भ  कर  इस  परियोजना  के  लिए  कुछ  वित्तीय  सहायता

 भारतीय डेरी  निगम  से  तथा  कुछ  सहायता  उत्तर  प्रदेश  सरकार  द्वारा  दी  जायेगी  ।
 प्रजनन

 ~

 पश  स्वास्थ्य  अहीर  चारा  विकास  एवं  विस्तार  क्रिया-कलापों को  संगठित
 करने  के  लिये

 एक  परियोजना  स्वीकृत  की  गई  ताकि  बलिया  मिर्जापुर  तथा  गाजीपुर  जिलों  के  प्रजनन

 योग्य  काफी  पशतूनों  को  परियोजना  के  AAT  लाया  जा  सके
 |  इसके  प्रतिदिन  100

 मीटरी  टन  संतुलित  पशु  श्रीनगर  के  निर्माण  की  क्षमता  वाले  एक  संयंत्र  भी  वाराणसी  में  स्थापित

 किया जा  रहा  जिसके लिए  पुरी  लागत  भारतीय  डेरी  निगम  द्वारा  दी  जायेगी
 ।  ये  परियोजना

 उत्तर  प्रदेश  प्रादेशिक  सहकारी  डेरी  फैडरेशन  के  माध्यम  से  क्रियान्वित  की  जा  रही  है
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 काष्ठ  उत्पादों  श्र  पैनलों  के
 निर्माण

 में  अनुसंधान  es  लिए
 संस्थान

 2893.  श्री  राजदेव  सिंह
 :

 क्या  कृषि  झ्र  सिंचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 क्या  के  पैनलों  सम्बंधी  थर्ड  वनडे
 कन्सल्टेन्ट

 ने  काष्ठ-उत्पादों  पैनलों

 के  निर्माण  में  ग्रनूसन्धान  का  विस्तार  करने  कौर  प्रशिक्षण  देने  के  लिए  क्षेत्रीय  संस्थानों  की  स्थापना

 करने  की  सिफारिश की  है

 यदि  तो  क्या  इससे  भारतीय  काष्ठ  उत्पादों  की  किस्म  a  उनकी  डिजाइनों
 म

 पर्याप्त  सुधार  होने  की  संभावना  है  ;

 क्या  भारत ,  के  विशाल  इमारती  लकड़ी  के  संसाधनों का  इससे  उपयोग  होने  को

 संभावना जिन  का  पर्याप्त  औद्योगिक  समर्थन  के  अभाव  में  पूरा  उपयोग  नहीं  किया  गया  है
 ?

 कृषि  कौर  सिचाई  मंत्रालय  में
 उप  मंत्री  प्रभ दास

 :  जी  हां  ।  प्रस्ताव  की

 मुख्य  बातें  नीचे  दी  गई  हैँ  :--

 ने  बहुत  विकासशील  देशों  के  वन  उद्योगों  में  विशेषकर लकड़ी  पर

 आधारित
 पैनल  उद्योगों  में  विशेषज्ञों  की  भारी  कमी  का  अनुभव  किया  ।  व्यावसायिक तथा

 नीकि  स्तरों  पर
 प्रदर्शन

 तथा  व्यावहारिक  प्रशिक्षण  की  सुविचारों  सहित  राष्ट्रीय  तथा  प्रादेशिक

 शिक्षा  प्रशिक्षण  केन्द्रों की  स्थापना  सम्बन्धी  सुझावों  का  पुरी  तरह  से  समर्थन  किया  है  ।  ताकि  वन

 उद्योगों
 को  प्रोत्साहन  देकर  उनका  तेजी  से  विकास  किया  जा  सके  ।  ऐसे  केन्द्रो ंकी  सभी

 शील  देशों  में
 व्यवस्था  नहीं हो  सकती  ।  यह  सुझाव  दिया  गया  है  कि  प्रत्येक  मुख्य  क्षेत्र  में

 एक
 क्षेत्रीय

 केन्द्र  स्थापित  किया  जाना  चाहिए  |  कन्सल्टेन्ट ने  सिफारिश  की  है
 कि  संयुक्त राष्ट्र

 एजेन्सियों  को  चाहिए  वे  ऐसी  संस्थाओं  की  स्थापना  करने  के  लिए  श्र  उनके  द्वारा  काम  शुरु

 किए  जाने के  श्रमिक  सहायता  दें  ।

 यद्यपि  भारत  में  निर्मित  पैनल  उत्पादों  की  क्वालिटी  विश्व  के  अरन्य  विकसित

 देशों में  निमित  उत्पादों  की  तुलना में  किसी  तरह  से  घटिया  भी  नहीं  तथापि  क्षेत्र  में  अपनाई

 गई  तकनीकियों  are  डिजाइनों  तथा  निर्माण  प्रक्रिया  में  सुधार  होना  सम्भव  है
 ।

 इसी
 प्रकार

 विभिन्‍न
 रूप  में

 उत्पादों  को
 तैयार  करने  से  कच्ची  सामग्री  का  पूरी  तरह  उपयोग  किया  जा  सकता है

 नई  तकनोलॉजी  तथा  जानकारी  को  अपनाकर  कौर  विभिन्न  उत्पाद  तैयार  करक

 कम महत्व  वाली  sot  प्रदेश  इमारती  लकड़ी का  पुरी  तरह  उपयोग  किया  जा

 सकता  है  |  इस  प्रकार  पर्याप्त  औद्योगिक  समर्थन  प्राप्त  होने  पर  वनों  के  यूनिट  क्षेत्र  से  अधिक  उत्पादन

 हो  सकेगा  |

 कारखानों  के  पास  चीनी  का  स्टाक

 2894.  श्री के०  माता :  क्या  कृषि  कौर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 कया
 गत

 वर्ष  के  दौरान  चीनी  के  उत्पादन  में  कोई  वृद्धि  हुई  है
 ;

 यदि  तो  1974  में  कारखानों के  पास  चीनी  का  कुल  कितना  इति  स्टाक
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 ——  नसब

 कृषि  शर  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (sit  TOTAA  पी  ०  :  1973-74

 मौसम  1973 से  30  1974)  के  दौरान  39.48  लाख  मीटरी  टन

 का  चीनी  का  उत्पादन  हुमा था जबकि था  जबकि  1972-73  मौसम  में  38. 73  लाख  मीटरी  टन  का

 उत्पादन प्रा  था  ।

 30  1974  को  फैक्ट्रियो ंके  पास  कुल  5.  95  लाख  मोटरी  टन  चीनी

 का  अतिशेष स्टाक  था

 पश्चिम  बंगाल  में  बारा  मौका  ब ेसिन  जल  निकासी  योजना

 2895.  श्री  समर  Te
 :

 क्या  कृषि  ate  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  भूतपूर्व सिंचाई  मंत्री
 डा०  कृ०  एल०  राव  ने  योजना  आयोग  द्वारा  मंजूर  शुदा

 बाराचौका  बेसिन  जल  निकासी  योजना  पर  बिना  किसी  विलम्ब  के  कार्य  area  करने  के  लिए

 बार  परिचय  बंगाल  सरकार  से  प्रतिरोध  किया  था  कौर  क्या  यह  मामला  लोक  सभा  में
 ब  बार

 उठाया गया  था  ;

 यदि  तो  उक्त  योजना  के  क्रियान्वयन  में  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  ;

 क्या  इस  क्षेत्र  में  गत  os  वर्षों  के  दौरान  west  राहत  कौर  बाढ़  से  हुई  क्षति

 के  पुर्ननिर्माण  कार्यों  पर  इस  योजना के  लिये  अनुमानित  धनराशि  से  दुगुनी  से  अधिक  राशि  खर्चे

 कर  दी  गई  है  ;

 यदि  तो  क्या  पश्चिम  बंगाल  के  मिदनापुर  जिले  में  बाराचौका  बेसिन  जल  निकासी

 योजना  का  क्रियान्वयन  कार्य  इस  वर्ष  आरम्भ  कर  दिया  जायेगा  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  कया  हैं  ;  कौर  यदि  नहीं  तो  विलम्ब  के  क्या  कारण
 ? ह्

 कृषि  सिचाई  मंत्रालय  में  उप  मंत्रो  (att  केदार  नाथ  fag):  से
 पश्चिम

 बंगाल से  कुछ  आदरणीय  सदस्यों
 क  अनुरोध  पर  भूतपूर्व  सिचाई  ate  विद्युत  मंत्री  डा०

 Fo

 एल०  राव  ने  पश्चिम  बंगाल  सरकार  को  पत्र  लिखा  था  ।  उसमें  यह  सुझाव  दिया  था  कि  बार-बार

 बाढ़ों  द्वारा  होने  वाली  राहत  उपायों  पर  किये  जाने  वाले  व्यय  तथा  इस  क्षेत्र  में  बड़ी  संख्या

 में  लोगों  की  कठिनाईयों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  बाराचौका  बेसिन  जल-निकास  स्कीम  का  शीघ्र

 क्रियान्वयन  किया  जिसकी  उस  समय  अनुमानित लागत  32  लाख  रुपये
 थी  ।  लोक

 सभा  में

 भी  इस  स्कीम को  शीघ्र  क्रियान्वित  करने  पर  बल  दिया  गया  था

 राज्य
 सरकार  ने  सूचित  किया  है  कि  197  3-74  वर्ष  में  इस  स्कीम  पर  ae  हाथ  में  ले

 लिया

 गया
 था

 तथा  1974-75 वर्ष  के  लिए
 4

 लाख  रुपये  का  प्रावधान  रखा  गया  है
 ।

 इस  स्कीम
 की

 aaa  श्रतुमानित  लागत  94
 लाख  रुपय ेहैं  ।

 पश्चिम  बंगाल  में  खाद्यान्नों की  वसूली

 Fe mm 2896.  थी
 समर  गुह  कया  कृषि  शौर  सिंचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  प्रकार

 क्या  पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  की  पूर्व  सहमति  से  पश्चिम  बंगाल

 के  कटाई  सब-डिवीजन  कौर  24  परगना  के  सम्बन्ध  में
 धान  ae  अन्य  खाद्यान्नों  की  वसूली  से

 संबंधित  सांविधिक  शभ्रादेश  जारी  किए  थे  ;
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 we a

 ह
 वसूली  लक्ष्  निर्धारित  करने ने  को  ada  में  भारत  सरकार  की  नीति  है

 पश्चिम  बंगाल  के  कटाई  सब-डिवीजन
 के  लिए  33,000  एम०

 eo  शौर  24

 परगना  के  लिए  केवल  25,000  एम०  टी०  के  वसूली  लक्ष्य  निर्धारित  करने  के  क्या  कारण हैं

 जबकि इन  दोनों  जिलों  के  धान के  अनुमानित  उत्पादन  में  अधिक  नहीं  है  ;  शौर

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  विचार  राज्य  सरकार का  सब-डिवीजन के  वसूली

 लक्ष्य  का  पुनर्विलोकन करने  की  सलाह  देने  का  है  जहां  पिछले  श्राठ  वर्षों  के  दौरान  पांच  बार

 भयंकर  बाढ़ें  थी  शौर  एक  पूरा  सुखा  पड़ा  था
 ?

 कृषि  कौर  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (att  श्रण्णासाहेब पी०
 पश्चिमी

 बंगाल में  केवल  धान  गौर  चावल  की  श्रतिवार्य  रूप  से  अ्रधिप्राप्ति  की  जाती  है
 ।

 सांविधिक  राशन

 व्यवस्था
 वाले

 क्षेत्रों
 कौर  दार्जिलिंग जिले  के  कुछ  एक  भागों  को  छोड़कर  राज्य  के  सभी

 उत्पादकों

 पर  क्रमिक  लेबी  लगा  कर  धान  की
 श्रधिप्रात्ति

 की  जाती है  ।  सारे
 राज्य

 की
 चावल  मिलों  पर

 50 प्रतिशत लेवी  कौर  चावल  की  अधिप्राप्ति  की  है  ।  केन्द्रीय  सरकार  की  पूर्वे  अनुमति

 प्राप्त
 करने  के  बाद

 राज्य  सरकार
 ने  इस  प्रयोजन  हेतु  सांविधिक  आदेश  जारी  किए  हैं

 ।

 और  :
 फसल  की

 सम्भावनाओं
 प्रौढ़  न्य  संगत

 बातों  को  ध्यान  में  रखकर

 भारत  सरकार  राज्य  सरकार के  परामर्श  से  अधिप्राप्ति के  राज्यवार  लक्ष्य
 निर्धारित

 करती  है
 ।

 यह  राज्य  सरकार  पर  छोड़  दिवा  जाता  है  कि  वे  स्थानीय  स्थिति  को  ध्यान  में  रखकर  अ्रधिप्राप्ति

 के  जिला-बार  लक्ष्य  निर्धारित  करें  और  यह  राज्य  सरकार  की  जिम्मेदारी  है  वे  यदि
 आवश्यक

 तो
 इन

 लक्ष्यों  की  समीक्षा  करें
 ।

 तिलहनों  iz  सरसों  के  बीजों  के  उत्पादन  का  श्रनुसान

 2897, श्री
 शरद  यादव  :

 क्या  कृषि और  खिचाई  मंत्री  यह  बतान  की  कृपा  करेंग
 कि

 क्या  सरकार  ने  वर्ष  1974-75 क  रबी  खरीफ  ate  मौसमों
 के

 दौरान  तिलहन

 उत्पादन  का  मोटा  अनुमान  लगया  है  ;

 मूल्य कम  करने
 क्या  सरकार  का  बिचार  आगामी  कुछ  महीनों  में  खाने  वाले  तलों  के

 के  लिये  कोई  कार्यवाही  करने  का  है  ;  शर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 कृषि
 site

 सिचाई  मंत्रालय
 में  उप

 मंत्री
 प्रभु दास

 तथा  वर्ष  1974-

 ल ्apart  राज्य  सरकारों  से  उपलब्ध
 75

 के
 खरीफ

 रबी  तिलहनों  के  उत्पादन  के  अंतिम
 प्रतिमान

 दौरान  प्रमुख  तिलहनों  के
 उत्पादन

 नहीं  हुए  हैं  ।  विंमान  संकेतों  के  अनुसार
 खरीफ  मौसम  क

 में  गत  वर्ष
 की

 तुलना  में  कमी  होने  की  संभावना  है
 |  खरीफ  मौसम  के

 तिलहनों में  बड़ा
 भाग  मूंगफली

 ख  मीटरी टन  ४  था  |
 उत्पादन  में  कमी

 का
 होता

 है  गत  वर्ष  इन  तिलहनों  का
 उत्पादन

 57.
 4  ला

 विशेष  रूप  से  गुजरात  a  तमिलनाडु  में  प्रतिकूल  मौसम  होने  के  कारण
 रबी  मौसम  के
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 दौरान  प्रमुख  तिलहनों  के  उत्पादन  में  1974-75  में  बृद्धि  होने  की  संभावनाएं  हैं  ।  इस  मौसम

 के  प्रमुख  तिलहन  तोरिया सरसों  हैं  प्रौढ़  1973-74 में  इस  मौसम  में
 29.  4  लाख  मीटरी

 टन  तिलहनों  का  उत्पादन हुजरा  था  :

 तथा  1974
 से

 आमतौर  तर  खाने  के  तेलों  /  तिलहनों  के  मूल्यों  में

 कमी  हुई  है  ।  यह  कमी  विशेष  रूप  से  रबी  के  तिलहनों  कौर  तेलों  के  मूल्यों  में  हुई  है  ।  इनके  मूल्यों
 की

 स्थिति  की  लगातार  समीक्षा  की  जाती  है  ate  स्थिति  के  अनुसार  आवश्यक  उपाय  किये  जाते हैं  ।

 दिल्‍ली  चकित  प्राधिकरण  द्वारा  दिल्‍ली  में  बने  बनाये  मकान  देने  की  योजना  का  त्याग  करना

 2898.  श्री  सुखदेव  प्रसाद  वर्मा
 :  कया  निर्माण  ake  श्रावास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  ने  दिल्‍ली  में  विभिन्‍न  वर्गों  के  लोगों  को  बने  बनाये

 मकान  देने  वर्तमान  योजना  त्याग  दी  है  ;  कौर

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 निर्माण  कौर  state  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  दलबीर  :  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 विश्व  स्तर  पर  खाद्यान्न  रक्षित  भण्डार  प्रणाली

 2899.  श्री  सुखदेव  प्रसाद  वर्मा  :
 क्या  कृषि  कौर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने की  कपों  करेंगे  कि

 क्या  प्रमुख
 खाद्यान्न  उत्पादक  राष्ट्रों  ने  लन्दन  में  aay  हाल  की  बैठक  में  विश्व

 स्तर  पर  खाद्यान्न  रक्षित  भण्डार  प्रणाली पर  विचार  किया  है  ;  ate

 यदि  तो  इस  प्रणाली  की  रूपरेखा  क्या  है  ?

 कृषि  site  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रण्णासाहेब पी०
 :  तौर

 विश्व  के  प्रमुख  अनाज  खपतकार कौर  व्यापार  करने  वाले  देशों  की  एक  तदर्थ  बठक  10 TI

 11  फरवरी  1975  को  लंदन  में  हुई  थी  ताकि  ग्रन्तर्राष्ट्रीय  खाद्यान्न  का  श्रारक्षित  भण्डार  तैयार

 करने  के  एक  प्रस्ताव  पर  विचार  किया  जा  सके  |  यह  बैठक  ऑ्रनौपचा  रिक  ढंग  की  थी  जिसमें  बैठक

 में  भाग  लेने  वाले  व्यक्तियों  के  बीच  स्वतंत्र  रूप  से  gat  विचारों  का  श्रमदान-प्रदान  करने के  लिए

 कहा  कौर  उनके  रखने  संबंधित  प्राधिकारियों  की  ग्रोवर  से  बिल्कुल  कोई  वायदा  नहीं  करना था  ।

 गाट  जेसे  सम्बन्धित  फोरमों  में  हुए  विचार-विमर्श  के  परिणाम  पता  लगने  के  वाद  ही  इस

 मामले  को  बढ़ाया  जाएगा  |

 कुष्ट-रोग  पोड़ितों  के  लिए  पुनर्वास  गह

 2900.  को  सुखदेव  प्रसाद  वर्मा  :  कया  समाज  कल्याण  कौर  संपति  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे कि  :

 इस  समय  प्रत्येक  राज्य  में  कुष्ट  रोग  से  पीड़ित  भिखारियों  के  कुल  कितने  पुनर्वास
 गृह  है ;
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 क्या  सरकार  को  पता  है  किः  कुष्ट-रोगों  से  पीड़ित  भिखारियों  के  लिए  गृहों  की  वर्तमान

 संख्या  अ्रपर्याप्त ह ैहै  ;

 यदि  तो  पांचवी  योजनावधि  के  दौरान  प्रत्येक  राज्य  में  कितने  पुनर्वास  गृह  बनाए

 जाएंगे  ?

 शिक्षा  और  समाज  कल्याण  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  में  उप  मंत्री  अरविन्द  :

 तमिलनाडु  शौर  पश्चिम  बंगाल  तथा  दिल्‍ली  संघ  राज्य  क्षेत्र  में  कुष्ट-रोग

 से  पीड़ित  भिखारियों  के  लिए  पुनर्वास  गृहों  की  संख्या  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  पत्र  संलग्न  है

 ।
 अन्य  राज्यों  में  कुष्ट  रोग  से  पीड़ित  भिखारियो ंके  लिए  कोई

 wat  संस्थागत

 सेवाएं नहीं  हैं  ।

 कौर  भिक्षावृत्ति  की  रोकथाम  ate  नियंत्रण  राज्य  विषय  है  ।  कुछ  रोग से  पीड़ित

 भिखारियों के  लिए  गृहों  ग्राही की  स्थापना  से  सम्बन्धित  कार्यक्रमों  का  कार्यान्वयन  राज्य  सरकारों

 के  क्षेत्र  के  भीतर  माता  भिक्षावृत्ति  को  रोकने  के  लिए  स्थापित  की  गई  संस्थानों  का  राज्यवार

 बटवारा  दर्शाने  वाला  एक  विवरण-पत्र  संलग्न  है  (  ।  में  रखा  गया  ।

 देखिये  संख्या  एल०  टी०  6  149/75)

 दिल्‍ली  में  श्री  विकृत  कालोनियों को  नियमित  करना

 2901.  श्री  सुखदेव  प्रसाद  वर्मा
 :

 क्या  निर्माण  कौर  आवास  मंत्री  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे  कि  :

 1  1970  तक  दिल्‍ली  में  बनी  उन  श्रनधिक्ृत  कालोनियों  की  कुल  संख्या

 कितनी है  जिन्हें  नियमित  कर  दिया  गया  है  या  जिन्हें  वर्ष  1974-75 में  नियमित  किये  जाने

 की  सम्भावना है  ;  कौर

 ऐसी  म्रनधिकत  कालोनियों  की  संख्या  कितनी  है  जिन्हें  प्रभी  तक  नियमित  किया  जाना

 है  और  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 निर्माण
 श्र

 मंत्रालय  में
 उप

 मंत्री  दलवीर  तथा
 1967  तक

 किए  गए  सर्वेक्षण  के  1  1967  तक  दिल्‍ली  में  20  4  झ्रनधिक्त  कालोनियां  बनी  थीं  ।

 204  अनधिकृत  कालोनियों  में  से  जो  1  1967  से  पूर्व  बन  गई  171  कालोनियों

 को  सरकार  की  निर्णीत  नीति  के  अनुसार  नियमित  किया  गया  है  ।  शेष  33  कालोनियों  को  नियमित

 नहीं  किया  जा  सका  क्योंकि  ये  सरिता  क्षेत्रों  में  स्थित  हैं  ate  इसलिए  एसी  कालो  नियों

 के  नियमितिकरण  की  निर्धारित  नीति  के
 अन्तर्गत  नहीं  जातीं  ।

 सभी  अनधिकृत  कालोनियों  विशेषकर  जो  15  1972 से  पूर्वे  दिल्‍ली  में  बन  गई  थीं

 के  कालोनी
 बार  हेतु  सरकार

 ने
 1974

 में  एक
 समिति  का

 गठन  किया था  ताकि

 ऐसी  कालोनियों  के  सम्बन्ध  में  निर्णय  लिया  जा  सके  |
 चटाना  |  सीमित

 लाा
 AVA  t  रिपोर्ट  दे  दी  है  जिस  पर
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 Government  employees  having  their  own  houses  in  Delhi

 2902.  Shri  Janeshwar  Mishra  :  Will  be  Minister  of  Works  and  Housing

 be  pleased  to  state

 (a)  the  number  of  Central  Government  and  Delhi  Administration

 employees  working  in  Delhi  whose  families  have  their  own  houses  in  Delhi

 (Union  Territory);  and

 (b)  the  number  among  them  who  have  been  allotted  Government  accommo-

 dation  also

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Works  and  Housing  (Shri  Dalbir

 Singh  )  :  (a)  and  (0)  :  The  informa‘ion  im  respect  of  i  he  Central  Government

 employees  as  it  stands  now  is-being  collec.ed.  As.  he  alloimen:  to  the  employees

 of  Delhi  Administration  has  been  suspended,  information  in  respect  of  then  1s

 not  available.

 Out  -of-turn:  allotment  to  employees  of  Directorate  of  Estates:

 2903,  Shri  Janeshwar  Mishra
 win  tho  Minister  of  Works  and  Housing

 Shri  Virbhadras  Singh

 be  pleased  to  state  :

 (a)  the  percentage  of  employees  of  Directorate  of  Estates  who  have  been

 allotted  Government  accommodation  on  ont-of-turn  basis  ;  and

 (b)  whether  this  percentage  is  higher  than  the  percentage  of  allotment  on

 this  basis  in  each  of
 the  other  Department  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Works  and  Housing  (Shri  Dalbir

 Singh)  :  (a)  &  (b)  :  Based  on  the  demand,  the  percentage  of  ad  hoe  allot-

 ment  s  sanctioned  during  the  last  three  years,  in  the  case  of  employees  of

 the  Directorate  of  Estates,  in  Delhi/New  Delhi,  is  3-2
 %  approx  imately,  88

 against  2°3%  in  respect  of  other  Departments.

 Blind  relief  Fortnight

 u UVeall ATI  on,  Social 2904.  Shri  Janeshwar  Mishra  :  Will  the  Minister  of  Ed

 Welfare  and  Culture,  be  pleased  to  state

 (a)  whether  a  blind  relief  fortnight  was  observed  in  January  ;

 (b)  if.so,  the  programmes  held  during  this  fortnight  ;  and

 (c)  the  amount  spent  by  the  Government  for  the  welfare  of  the  Blind

 during  the  last  year  and  the  welfare  projects  undertaken  2

 The  Deputy  Minister  in  the  the  Ministry  of  Education  and  Social  Welfare
 and  in  the  Department  of  Culture  (Shri  Arvind  Netam  )  :  (a)  Yes,  Sir.  It  was

 organised  in  Delhi  by  a  voluntary  organisation  known  as  Louis  Braille  Memorial
 Committee,  to  coincide  with  the  166th  Ai  iniversary  of  Louis  Braille,
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 (b)  Only  one  function  was  held  to  focus  spacial  attention  on  the  problems
 of  the  blind.  The  speeches  were  made  by  blind  students  to  explain  their  point
 of  view  and  a  variety  entertainment  programme  by  blind  students  was  the

 highlight  of  the  function.  A  compaign  for  raising  funds  for  the  welfare  of  the

 blind  was  also  lodged.

 (c)  A  total  amount  of  Rs.  33,28,500  approximately  was  spent  on  the

 following  major  programmes  for  the  welfare  of  the  blind

 (1)  Administration  of  the  National  Centres  for  the  Blind,  Dehra

 Dun.

 (2)  Grants  to  voluntary  organisations.

 (3)  Award  of  scholarships  to  blind  students.

 (4)  Administration  of  four  centres  for  the  training  of  teachers  of  the

 blind.

 Import  of  Foodgrains  under  P.L.  480

 2905.  Shri  Janeshwar  Mishra  :  Will  the  Minister  of  Agricultural  snd  Irri-

 gation  be  pleased  to  state

 (a)  whether  there  is  likelihood  of  early  import  of  foodgrains  under  P.L.

 480  :

 (b)  if  so,  the  quantity  of  food  grains  likely  to  be  imported  ur.der  this

 agreement  ;  and

 (c)  the  values  thereof  ?

 The  Minister  of  state  in  the  Ministry  of  Agricultural  and  Irrigation  (Shri

 Annasaheb  P.  Sindhe)  (a)  ,  (b)  &  (७  )  :  Negotiations  with  the  U.S.  Govern-

 ment  for  the  import  of  foodgrains  on  long  term  credit  are  in  progress.  The

 terms  and  conditions  of  the  import  as
 well

 as  its  quantity  and  value  are  still

 under  disciission.

 गुजरात क  अभावग्रस्त  गांव

 2906.  श्री  डी०  पी
 जीजा

 3  क्या  कृषि  site  सिचाई  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 श्री  ola  एम०  पटल  J

 गुजरात  राज्य
 में  एसे

 कितने  गांव  हैं  जिनमें  सरकार
 ने  वर्ष  1974-75  के  लिए

 जिलावार  श्रभाव/श्रद्ध  प्रभाव  की  स्थिति  घोषित  की  है  ;  शर

 इन क्षेत्रों  में  सरकार  का  क्या  सहायता  देने  का  विचार  है
 ?
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 ae

 "pf  ste
 सिचाई

 via

 म
 में  उप  मंत्री  प्रभ दास  वर्ष  1974-75  के

 19-2-  1975  के  अ्रनुसार  श्रभाव/श्रद्ध-प्रभाव  की  स्थिति के  अनुसार  घोषित  गुजरात  में  गावों  की

 संख्याਂ  को  प्रदर्शित  करने  वाला  विवरण  ।

 विवरण

 जिल  का  चाम  ग्रभावग्रस्त  घोषित  ्र  दं-ग्रभावग्रस्त

 सख्या  किए  गए  गांवों  घोषित  किए  गए

 की  संख्या  गांवों  की  संख्या

 कच्छ  1,018

 जाम  नगर  662  16

 राजकोट  815  18

 मेहसाना  855  114

 नगर  405  255

 ननसकठां  1,377

 702  48 जूनागढ़

 अमरेली  331  223

 सबका  173  553

 10  574  107 अ्रहमदाबाद

 11  भावनगर  660  75

 12  करा  265  188

 13  26  217

 14  पंचमहल  1,107  538

 15  123  79

 16  गांधी  नगर  75.0

 hE AC  SO  fD

 9,168
 —

 कुल  34

 सुखे  से  प्रभावित  क्षेत्रों  के  लोगों  को
 राहत  कार्यों  पर  लगाया  जा  रहा

 उचित  दर

 की  दुकानों की  माध्यम  से
 खाद्यान्न

 वितरित  किये  जा  रहे  कौर  विकलांग  लोगों  को

 निःशुल्क सहायता  दी  जाती  है  ।  पीने  के  पानी  कमी  के  स्थानों  पर  पानी  की  व्यवस्था  की जा

 रही है
 ।  विद्याथियों  कौर  गर्भवती  feet  के  लिए  पोषक  की  व्यवस्था  करने  के  लिए

 पोषाहार  कार्य क्रमਂ  दोपहर के  के  कार्यक्रम  कौर  व्यवहारिक  पोषक  कार्यक्रमों  को  तेज  किया

 जा  रहा
 रियायती  दरों पर  चारे की  व्यवस्था  करने  पशओ्यों चय  को  चराई  हेतु  दूसरे  स्थानों

 में  भेजने  के  लिए  व्यवस्था  की  गई  है  |
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 भारत  सरकार  ने  14.  14  करोड़  रुपये  ay  aia  योजना  स  प्रता की  स्वीकृति  दी

 इसके  अतिरिक्त  भारत  सरकार  ने  कृषि  दानों  के  लिये  10  करोड़  रुपये  की  राशि  भी  मंजूर

 की  है  |

 नाइट्रोजन  हलबरट  की  श्रावश्यकताएं  पूरी  करने  के  लिये  दाल  वाले  अनाजों

 को  खेती

 2907.
 श्री  रघुनन्दन  लाल  भाटिया  |

 झरी  पी०  गंगादेवी  |

 थ्री  श्रीकिशन  मोदी
 2  क्या  कृषि  कौर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  की  कृपा

 श्री  डी०  डी०  देसाई  wat  fa  :

 क्या नई  दिल्‍ली  में  4  1975 को  आयोजित  62  वें  इंडियन  साइंस  कांग्रेस

 के  एक  अधिवेशन  में  कृषि  वैज्ञानिकों ने  देश  में  नाइट्रोजन  यु  क्त  उसे  रक  की  कमी  के  संदर्भ  में  दाल  वाले

 अनाजों  की  खेती  करने  की  आवश्यकता पर  जोर  दिया  है  ;

 यदि  तो  क्या  दाल  वाले  अनाजों  के  पौधों  में  हवा  के  सीधे  नाइट्रोजन  लेने  कौर  उसे

 मिट्टी में  पहुंचने  की  क्षमता  होती  है  ;  ak

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  कया  हैं  ?

 कृषि  ate  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  साहेब  पी  ०
 शिन्दे )  हां  ।

 हां  ।
 दालवाले

 फसलों  के  पौधों  की  जड़ों  की  ग्रन्थियों में  रहने
 वालें  जीवाणुद्ों

 में  वायुमण्डलीय  नाइट्रोजन  को  स्थिर  करने  की  क्षमता  होती  जिसका  दलहनी  पौधों  द्वारा

 उपापचयन किया  जाता  है  ।  मिट्टी  को  मिलने  वालें  नाइट्रोजन  की  फसल  कटने  के  बाद  खेत

 में  बचे  दलहनी  पौधों के  oot  arte  अवशिष्ट  पदार्थों  की  मात्रा  पर  निर्भर  करती  है  ।

 अरब  तक  किये  गये  अनुसंधान कार्य  से  पता  चला हैं
 कि  भ्रामतौर दलहनी  पौधों

 का  उपयोग हरी  खाद के  रूप  में  करने  से  मिट्टी  में  नाइट्रोजन  की  मात्रा फी  हैक्टर  20  से  60

 किलो  ०  तक  बढ़  जाती  जो  मिट्टी  में  नाइट्रोजन  की  प्रारंभिक  fagt-rarer  ate  उत्पादित

 शुष्क  सामग्री  की  मात्रा  पर  निर्भर  करती  हैं  ।  फसल
 की

 बढ़वार  के  मौसम  में  एक  एकड़  दलहनी

 फसल
 के

 जरिये  कुछ  किलोग्राम  से  लेकर
 200

 से
 300  किलो

 या  इससे  अधिक  नाइट्रोजन  युक्त

 मिट्टी  में  स्थिर  होता  है  ।  अनेक  कारकों  जैसे  पौधों  की  खेत  में  पौधों  की

 पतवारों  की  बढ़वार  की  जलवायु  संबंधी  जीवाणु-विभेदों  के  मिट्टी

 के  पी०  एच०  मान  ate  मिट्टी  में  उपलब्ध  पोषक  विशेषकर  नाइट्रोजन  की  मात्रा  द्वारा  मिट्टी

 क
 ५

 में  स्थिर  नाइट्रोजन  की  मात्रा  निर्धारित  होती  है  ।  रेतीली  मिट्टी  टीका  युक्त  दलहन  फसल

 जरिये  सब  से  अधिक  मात्रा  में  नाइट्रोजन  मिट्टी  में  पहुंचायी  जा  सकती  है  ।  जिन  fafeai  में  रिक

 मात्रा  में  जैविक  सामग्री  उपलब्ध  है  उनमें  उगायी  दलहन  फसलें  नाइट्रोजन  युक्त  की  लगभग

 आधी  मात्रा  मिट्टी  से  प्राप्त  कर  लेती  है  ।
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 Expenditure  on  Ministers.  Bungalows

 2908.  Shri  Phol  Chand  Verma  :  Will  the  Munister  of  Works  and  Hous-

 ing  be  pleased  to  state  the  total  amount  of  expenditure  incurred  on  the  Prime

 Minister’s  and  the  Central  Ministers’  of  Stateand  the  Deputy  Muinis-

 ters  bungalows  and  towards  water,  electricitv  and  telephone  charges  separately

 during  1974-75  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Works  and  Housing  (Shri  Dalbir

 Singh)  :  The  yesr  1974-75  will  be  over  only  on  31st  March,  1975,  The  expendi-
 ture  on  Ministers’  bungalows,  including  on  water  supply,  electricity  and  tele-

 phones  till  the  end  of  the  financial  year  1974-75  would  be  known  only  after  the

 financial  year  is  over.

 Export  of  Groundnut  Products  by  F.C.I.  during  19724

 2909.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai  :  Will  the  Minister  of  Agriculture  and

 Irrigation  be  pleased  to  state

 (a)  the  names  of  the  countries  to  which  the  Food  corporation  of  India

 exported  groundunut  products  during  1974  and  the  amount  of  foreign

 exchange  earned  thereby  ;  and

 durmg  the  last  two  years  ?
 (b)  the  names  of  the  new  plants  set  up.  by.  the  Food

 Corporation  of  India

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Agriculture  and  Irrigation

 (Shri  Annasaheb  P.  Shinde)  :  (2)  The  names  of  the  countries  to  which  the

 groundnut  extractions  were  exported  during  1974  by  the  Focd  Corporation
 of  India  and  the  foreign  exchange  earned  are  given  below

 Name  of  the  Country  Foreign  exchange
 earned

 (In  Rpees) West  Germany
 |  7,03,835  -05

 U.K.  2,42,902-10

 3.58.775 :  14 Poland
 en

 (0)  The  Food  Corporation  of  India  has  not  set  up  uy  new  Government

 processing  plant  during  the  last  two  years.

 Sale  of  Sugarcane  to  Kailaras  Sugar  Mills,  Morena

 2910.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai  :  Will  the  Minister  of  Agriculture  and
 Irrigation  be  pleased  to  state

 (a)  the  average  of  sugarcane  growing  land  owned  by  the-Kailaras  Sugar
 Mills  in  Morena  district,  Madhya  Pradesh  ;
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 (0)  whether  the  payment  in  lieu  of  the  sugarcane  purchased  was  delayed

 very  much  due  to  which  the  sugarcane  growers  hesitate  to  sell  it  to  the  said

 Mill ;

 (c)  if  so,  the  remedial  steps  proposed  to  be  taken  in  this  regard  ;  and

 (d)  whether  Government  propose  to  make  arrangements  for  improved

 variety  of  seeds,  fertilizers  and  loans  to  the
 sugarcane

 growers  to  ensure  the

 increased  quantity  of  sugarcane  to  the  said  Mills ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Agriculture  and  Irrigation  (Shri

 Annasaheb  P.  Shinde)  (a),  (b),  (0)  &  (d):  The  information  has  been  called  for

 from  the  Government  of  Madhya  Pradesh  and  it  will  be  laid  on  the  Table  of

 thé  Sabha  as  early  as  possible.

 गुजरात  के  जिलों  में  पेय  जल  की  भारी  कमी

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे 2911.
 श्री  प्रसन्न भाई  मेहता  :  कया  निर्माण  site  श्रीवास  मंत्री  यह

 कि

 क्या  भावनगर  जैसे  गुजरात  के  जिलों  को  एक  बार
 फिर

 पेय  जल
 की  भारी  कमी  का

 सामना करना  पड़  रहा  है

 यदि  तो  इसके  मुख्य  कारण क्या  हैं  ;

 इस  बारे
 में

 राज्य  की  सहायता  करने  के  लिए  क्या  कार्य  वाही
 की

 गई  हैं  ;
 कौर

 1975
 से  स्थिति  में  कितना  सुघार  eats

 ?

 निर्माण  site  श्रीवास  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  दलबीर  से  (7)  गुजरात  सरकार

 से  सुचना  एकत्र
 की

 जा  रही  है  तथा  प्राप्त  होने  पर  सभा  पटल  पर  रख
 दी

 जाएगी
 ।

 पाठक  पुस्तकों  की  कमी

 ७१७
 श्री  प्रसन्न

 भाई  मेहता  :  क्या  समाज  कल्याण  कौर  संस्कृति  मंत्री  यह  बतान  की  कृपा

 करेंगे कि

 कया
 ara  भी  देश  में  पाद्य  पुस्तकों  की  कमी  है  ;

 यदि
 तो

 क्या  सरकार  का  विचार  पैट्रोलियम  पम्पों  पर  सस्ती
 दरो

 पर
 पुस्तकों  बेचने

 शौर

 छात्रों
 को  सस्ती  पुस्तकों  उपलब्ध  कराने  के  लिए  म्र्न्यं  कया

 कदम  उठाए
 जा

 सहे

 2  2
 ट्

 शिक्षा  कौर  समाज  कल्याण  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  में  उप  मंत्री  डी०
 पी०  यादव )

 सामान्य कमी  के
 बारे में  कोई  शिकायत  प्राप्त

 पौर  सरकार  पाठ्य  पुस्तकों  की

 नहीं हुई  पाठ्य  पुस्तकें  छापने के  लिए  राज्य  सरकारों को
 पर्याप्त कागज  उपलब्ध  गया

 है  ।  अ्रधिकांश  राज्य  सरकारों
 मिलों  द्वार  विशेष  रुप  से  कम  मूल्य  पर  कागज  उपलब्ध  किया  जाता  कम  है  ।
 ने  स्कूली  पाठ्य

 पुस्तकों  का  राष्ट्रीयकरण  कर  दिया  है  कौर  इसीलिए
 ऐसी  पुस्तक  का  मूल्य  बहुत
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 कालेज  पाठ्य-पुस्तकों  के  मुद्रण  के  भी  ऐसा  कागज  उपलब्ध  होता  है  ।  इसके

 निर्धन  छात्रों  को  पाठ्य  पुस्तकों  मुफ्त  भी
 दी  जाती  gi  जिन  छात्रों  के  पास  पाठय-पुस्तकें खरी

 दने
 के

 साधन  नहीं
 हैं

 उन्हें  पाया
 पुस्तक

 बैंकों  तथा
 पाठ्य  पुस्तक  पुस्तकालयों

 से
 सहायता

 प्राप्त  होती

 है  ।  पैट्रोल  पम्पों  के  माध्यम  से  पुस्तकें  बेचने  का  सरकार  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है
 ।

 मंत्रियों  के  नई  स्थित  बंगलों  के  रखरखाव  पर  खच

 2913.  श्री  ज्योतिमंय  बसु
 :

 क्या  निर्माण  ate  प्रवास  मंत्री  यह  बताने  क्रि  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1972-73
 से

 1975
 के

 अंत
 प्रधान  मंत्री  सहित  प्रत्येक

 केन्द्रीय  मंत्री  के  नई  दिल्ली  स्थित  निवास  स्थान  के  रख-रखाव  कौर  फर्नीचर  इरादी  पर  कुल  कितना

 व्यय  ठगा  ;

 उपरोक्त  प्रत्येक  वर्ष  में  इस  प्रकार  खर्चे  की  गई  धनराशि  का  ब्यौरा  क्यां

 क्या  सरकार  इस  खर्चे  को  कम  करने
 पर

 विचार  कर  रही  है  ;  शौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ?

 निर्माण  ale  श्रीवास  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  दलबीर
 :  से  सुचना  एका

 की  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 श्रान्त  विश्व  विद्यालय  को  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  द्वारा  वित्तीय  सहायता

 श्री  ज्योतिमंय  :  कया  समाज  कल्याण  श्र  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग

 गत  तीन  वर्षों  में  विश्वविद्यालय
 aaa

 आयोग  ने  meer  विश्वविद्यालय को  TAT

 वार  कितनी  वित्तीय  सहायता  दी  है  ;

 क्या  विद्यालय  wart  आयोग
 केਂ  पास  इस  प्रकार  दी  गई  सहायता  का  उचित  उपयोग

 सुनिश्चित  करने  के  लिए  कोई  व्यवस्था है  ;

 यदि  तो  वह  व्यवस्था  क्या है  ;

 क्या  उनके  मंत्रालय  को  ores  विश्वविद्यालय  प्राधिकारियों  द्वारा  विश्वविद्यालय

 अनुदान  आयोग  की  धनराशि  का  दुरुपयोग  किए  जाने  तथा  अन्य  श्रनियमितताश्रों  शरर  कदाचारों

 के  आरोप  प्राप्त  हुए  हैं  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी ब्यौरा  क्या  है  ;

 क्या  उन  आरोपों  की  कोई  जांच  की  गई  थी  ;  कौर

 यदि  तो  उसके  कया  निष्कर्ष  निकले  कौर  इस  बारे  में  क्या  कार्य  वाहीਂ
 की  गई  ?

 समाज  कल्याण ate  संस्कृति  मंत्री  (sito  ०  एस०  नूरुल
 विवरण  संलग्न

 में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  ढो ०  9150/75)
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 श्र  विश्वविद्यालय  wart  प्रयोग  के  अनुसार  उसके  द्वारा  दिए  गए अनुदानों

 के  बारे  में  संबंधित  स्थानीय  निधि  अधिकारी  द्वारा  जारी  किए  गए  लेखों  के  लेखा  परीक्षित  विवरण

 कौर  उपयोगिता  प्रमाणपत्र  प्रस्तुत  करने  होते  हैं
 |

 से  नक्र  विश्वविद्यालय  सीनेट  तथा  are  प्रदेश  बार  काऊंसिल  के  सदस्य

 श्री  डी०  शीशा  ठप्पा  राव  द्वारा  यूनिवर्सिटी  हैबन  श्राफ  जानवरों  नामक  शीर्षक  से  एक

 मुद्रित  बुलेटिन  प्राप्त  gard  ;  उक्त  बुलेटिन  में  अरन्य  बातों  के  साथ-साथ  wrest  विश्वविद्यालय

 पर  विश्वविद्यालय अनुदान  TANT  से  प्राप्त  हुए  अनुदानों  के  दुरुपयोग का  प्रारोप  लगाया  ।

 mart  ने
 इन  सिफारिशों  के  बारे  में  विश्वविद्यालय  के  विचार  मांगे  हैं  ।  बुलेटिन  में  दिए  गए

 mim  में  से  कुछ  के  बारे  में  टिप्पणियां  qa  को  मिल  गई  जिन  पर  उनके  द्वारा  विचार

 किया जा  रहा  है  ।

 खेलों  में  कूछ  देशों  को  भाग  लेने  से  रोकने
 की

 नीति

 श्री  बोरिस  fag  भूमिका  क्या  समाज  कल्याण  कौर  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 (a)  क्या  देश  में  कुछ  खेल-कूद  एसोसिएशनों  द्वारा  कुछ  देशों  को  श्रन्तर्राष्ट्रीय  खेलों  में  भाग
 लेने

 सेः रोकने  बारे  में  अपनाई  गई  नीति  का  भारत  सरकार  ने  भ्रनुमोदन  किया  था  ;  कौर

 यदि
 तो

 इस  संबंध  में  खेल-कूद  एसोसिएशनों  के  मार्गदर्शन करने  के  लिए  सरकार

 की  नीति क्या  है  ?

 कौर  समाज  कल्याण  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  में  उप  मंत्री  wears  नेताम  )

 ate
 खेल  परिषदों  द्वारा  कुछ  देशों  की  रोकने  के  लिए  की  गई  कार्रवाई  मोटे  तौर

 पर  सरकारी  नीति  के  है  ।

 शहरों  में  लोगों  क  आगमन  पर  रोक

 2916.  श्री  विम्बालकर  :  क्या  निर्माण  और  आवास  मंत्री  यह  नता बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  शहरों  में  लोगों  के  श्रागमन  पर  रोक  लगाने  के  लिए  कोई

 कार्यवाही करने  क़ा  है  ;  कौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  उपाय  क्या  हैं  ?

 निर्माण  श्र  झ्रावास  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  दलबीर
 तथा  31  मई  से

 2  1974
 तक  मद्रास  में  हुए  तथा  नगर  विकास  के

 राज्य  मंत्रियों  के  सम्मेलन
 ने  मुख्य

 नगर  आयोजकों  के  सम्मेलन  की  इस  सिफारिश  का  समर्थन  किया  कि  निर्माण-और  मंत्रालय

 राष्ट्रीय  नगरीकरण  तथा  नगरीय  विकास  नीति  के  a  बनाने  के  लिये  एक  उच्च  स्तरीय  समिति  या

 आयोग  की  स्थापना  करे  |  इस  संबंध  में  प्रथम  प्रयास  के  रूप  केन्द्रीय  नगर  तथा  ग्राम

 आयोजना  संगठन  राष्ट्रीय  नगरीकरण  नीति  पर  विचार
 करने

 के
 लिए  28  1975  को

 नई  दिल्ली  में
 विशेषज्ञों

 की  एक  बैठक  बुलाई  ।
 बैठक  में  पारित  संकल्प  हाल  ही  में  प्राप्त  हुमा  है  तथा

 इंस  में  दी  गई  सिफारिशें  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।
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 राष्ट्रीय  श्रमिलेखागार  ग्र न्या लय  के  छटनी  किए  गए  कमंचारियों  को  सेवा  लेना

 चौधरी  दलीप  सिंह  क्या  समाज  कल्याण  कौर  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  के  राष्ट्रीय  afar  के  पग्रन्थालय  के  कार्यकरण को  व्यवस्थित

 नहीं  किया  गया  है  परन्तु  इस  काम  को  पुरा  करने  के  लिए  रखे  गए  करमचारियों  की  1  1975

 से  छंटनी  कर  दी  गई  है  ;

 क्या  छटनी  किए  गए  कर्मचारियों  को  शिक्षा  र  समाज  कल्याण  मंत्रालय  तथा
 न्य

 कार्यालयों  में  सेवा  में  लेने  का  विचार
 ?

 शिक्षा  te  समाज  कल्याण  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  में  उप  मंत्री  डी०  पी०

 कौर  भारतीय  राष्ट्रीय  after  ग्रंथालय में  बकाया  कार्य  का  लगभग  दो  तिहाई

 पहले  ही  पुरा  कर  दिया  गया  है  तथा  शेष  बकाया  को  यथाशीघ्र पुरा  करने  के  लिए  प्रबल

 किए जा  रहे  हैं  ।  इस  कार्य  के  लिए  सं स्वीकृत  32  ग्र स्थायी पदों  में  से  19  पदों  को  31-12-1974

 के  बाद  जारी  नहीं  रखा  गया  है  ।  शेष  13  WEI  पदों  को  जारी  रखने  का  प्रश्न  विचाराधीन  हैं
 ।

 निर्धारित  पद्धतियों  तथा  नियमों  की  शर्तों  के  छटनी  में  ore  अस्थायी  कर्मचारियों को

 यथासम्भव  अधिकतम  सीमा  तक  केन्द्रीय  सरकार  के  कार्यालयों  तथा  संगठनों  में  खपाने  के  लिए  कदम

 उठाये जा  रहे  हैं  ।

 भारतीय  राष्ट्रीय  अभिलेखागार  द्वारा  लेमिनेशन  प्रेस  की  सरोद

 करी  दलीप  सिंह  :  कया  समाज  कल्याण  site  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 भारतीय  राष्ट्रीय  प्र भि लेखागार  ने  लेमिनेशन  प्रेस  कब  ak  किस
 देश

 से
 खरीदा

 ;

 वह  कितने  समय  तक  चला  कौर  इसकी  लागत  को  ध्यान  में  रखते  हुए  इसका  काय

 कसा  रहा  ;

 श्री  नीलामी  द्वारा  उसका  निपटान  किए  जाने  के  कया  कारण  हैं
 कौर  प्रेस  की

 मरम्मत  करके  उसे  काम  के  योग्य  नहीं  बनाया  जा  सकता  था  ;  कौर

 सरकार  हारा  इस  प्रकार  के  परिरक्षण  उपकरण  खरीदे  जाने  के  क्या
 कारण  हैं  जो

 अभिलेखागार में  पहले  ही  उपलब्ध  हैं  ?

 शिक्षा
 समाज  कल्याण  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  में  उपमंत्री  डी०

 पी०

 लें मि नेशन  प्रेस  1948  में  अमरीका  से  खरीदी  गई  थी  ।

 लगभग  20  वर्षों  से  प्रेस  कार्य  कर  रही  है  कौर  भिन्न  भिन्न  आकार  के  26  लाख से

 are  दस्तावेजों
 को

 झ्रापाट्ित  बनाया  गया  है
 |

 (7)  प्रश्न  नहीं  उठता  क्योंकि  प्रेस  का  कार्य  सन्तोषजनक  है  कौर  उसे  नीलाम  करने  का  कोई

 प्रस्ताव नहीं  है  ।
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 सरकारी  तथा  gree  संरक्षण  चाहने  वालें  दस्तावेज़ों  की  बहुत  बड़ी  संख्या  को

 ध्यान  में  रखते  भारतीय  राष्ट्रीय  अभिलेखागार  तथा  wea  अभिलेख  भण्डारों
 तथा  पुस्तकालयों

 में  परिरक्षण  की  सुविचारों  के  बढ़ाने  की  आवश्यकता है

 उड़ीसा  में  प्रवास  योजना  के  लिये  नियतन

 व £
 2919.  श्री  चिन्तामणी  पाणिग्रहण

 :  कया  निर्माण  श्र  श्रीवास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 कक

 उड़ीसा  को  योजना  के  लिये
 1974-75  1975-76 के  लिये

 mem कुल  कितनी  धन  राशि  का  नियतन  किया  गया  ;

 क्या  ग्रामीण  तथा  नगरीय  श्रीवास  के  लिये  पृथक-पृथक
 धनराशि  नियत

 की  गई  ;

 यदि  तो  कितनी-कितनी  धन  राशि  नियत  की  गई  ,?

 निर्माण  site  श्रीवास  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  दलबीर
 :  से  (7)  उड़ीसा

 की

 समस्त  राज्य  क्षेत्र  rare  योजनाओं  तथा  ग्रामीण  दोनों
 के  लिए

 वर्ष
 1974-75

 तथा  1975-76  हेतु  अनुमोदित  परिव्यय  200  लाख  रुपये  तथा
 235  लाख  रुपये  है  ।

 न्यूनतम  आवश्यकता  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  भूमिहीन  मज़दूरों  को
 श्रीवास-स्थल

 देने  हेतु  इन  परियो ंमें
 65

 लाख  रुपये  1974-75  के  लिए  40  लाख  रुपये  तथा

 वर्ष  1975-76 के  लिए  (25 लाख  शामिल  हैं  ।

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  भूमिहीन  श्रमिकों  के  लिए  श्रीवास  स्थलों  की  व्यवस्था  करने  में  प्रगति

 2920.  श्री  चिन्तामणि  पाणिग्रहण  :  क्या  निर्माण  और  श्रीवास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  भूमिहीन  श्रमिकों  के  लिये
 श्रीवास  स्थलों

 की  व्यवस्था  करने

 सम्बन्धी  योजना  के  अन्तर्गत  उड़ीसा  सरकार  ने  श्री  तक  किसी  प्रगति  की  सूचना  दी  है
 ;

 यदि  तो  इस  कार्यक्रम  के  श्रन्तगंत  बनाये  गये  मकानों  का  ब्यौरा  क्या  है
 ;

 इस  क्  के  लिये  उड़ीसा  के  लिए  निर्धारित  40  लाख  रुपयों  का
 1974-75  में  किस

 प्रकार  उपयोग  किया  गया  है  ;

 76  के  लिये  कितनी  धनराशि  नियत

 इस  कांय के  लिए  उड़ीसा के  लिये  1975-

 की
 गई  है

 ?

 हाँ

 ।  राज्य

 निर्माण  site  श्रीवास  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (att  दलबीर |  ऑ्रावास-स्थलों  में

 सरकार से  प्राप्त  सूचना  के  आधार  विकास  के  लिए  चुने  गए
 3,46

 498  श्रीवास-स्थलों  का  विकास  कर  दिया  गया  हैं  ।

 स्थल  देने  की  योजना  के  श्रन्तगंत

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  भूमिहीन  मजदूरों  को
 श्रीवास

 मकानों  के  निर्माण  की  कोई  व्यवस्था  नहीं  है
 ।
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 तूफान  तथा  बाढ़  से  ग्रस्त  क्षेत्रों  में  गहन  श्रम  साध्य  कार्यों  के  लिए  निधियों  की

 व्यवस्था करने  हेतु  1974-75  में  स्थलों  के  विकास  हेतु  उदिष्ट
 40

 लाख  रुपये की

 धनराशि को  घटाकर  15  लाख  रुपये  कर  दिया  गया  है  ।  कोरापुट  जिला  में  विकास  के  लिए  wait

 तक  15,041 रुपये  aa  किए  गए  थे  ।  fa  wer  7  जिलों  में  योजना  निष्पादित  की  जा  रही  है

 उनसे  उड़ीसा  सरकार  द्वारा  रिपोर्टों  की  प्रतीक्षा  की  जा  रही  है  ।

 25  लाख  रुपये  ।

 संस्कृत  श्रध्ययन  के  लिए  उड़ीसा
 को

 श्रमदान

 ba  श्री  चिन्तामणी
 :

 क्या  समाज  कल्याण  ae  संस्कृति  मंत्री यह  बताने  की

 करेंगे  कि

 क्या  संस्कृत के  भ्रध्ययन  को  प्रोत्साहन देने  के  लिये  1972-73,  1973-74
 ह

 1974-75  में  उड़ीसा  को  कोई  अनुदान  दिये
 गये

 थे  ;  यदि  तो  feat

 राशि  का  अनुदान दिया  गया  ;

 पुरी  जिला  में  किन-किन  तथा  कहां-कहां  स्थित  संस्थानों  को  अनुदान  दिये गये

 शर

 क्या  स्थित  संस्कृत  विद्यालय  को  भ्रनृदान  तथा  उसकी  बकाया  राशि  नहं

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 शिक्षा  कौर  समाज  कल्याण  मंत्रालय  तथा  संस्कृति विभाग  में  उप  मंत्री
 to  पो०  :

 उड़ीसा में  संस्कृत  अध्ययन  के  प्रोत्साहन  के  लिए  राज्य  सरकार  इस  प्रयोजन  के

 लिए  कार्यान्वित  की  जा  रही  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना  के  अधीन  निम्नलिखित  अनुदान  दिए

 गए

 1972-73  1973-74  1974-75

 97,204. 00  1;  03,116. 50  1,05,899.  00

 तथा  (7  अपेक्षित  सुचना  राज्य  सरकारों से  एकत्र  की  जा
 रही  है  तथा  यथा  समय

 सभा पटल  पर  रख  दी  जाएगी  |

 गन्ना  गेहूं  धान  के  मूल्यों  के  बार  में  कृषि  मूल्य  आयोग
 की  सिफारिशें

 2922.
 श्री  मधु  दण्डवते

 :
 कया  कृषि  श्र  सिंचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कृषि  मूल्य  आयोग  ने  यह  सिफारिश  की  है  कि  गन्ना  कौर  धान  के  मूल्यों में  वृद्धि

 करने  की  आवश्यकता नहीं  है  ;

 क्या  सरकार  ने
 इस

 सिफारिश  को  स्वीकार  कर  लिया  है  ?

 कृषि  ate  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रण्णासाहेब पी  ०
 :  अगौर

 जहां  तक  धान
 का

 संबंध  कृषि  मूल्य  ने  1974-75  मौसम  के  लिए  खरीफ  ताजों  की

 मूल्य-नीति  पर  1974  में  प्रस्तुत  अपनी  रिपोर्ट  में  मानक  किस्म  के  धान  के  श्रभिप्राप्ति

 180



 लिखित  दत्त 19  1896

 2100

 मूल्य में  4  रुपये  प्रति  क्विंटल  वृद्धि  करने  की  सिफारिश  की  थी  जो  कि  समूचे  देश  के  लिए  समान

 रूप  से  70  रुपये  से  बढ़ाकर  74  रुपये  प्रति  क्विंटल  किया  गया  था ।

 सरकार ने  राज्य  में  मोटे  किस्म  के  धान  के  लिए  74.0  रुपये  प्रति  क्विंटल  का  मूल्य  निर्धारित  किया

 था

 2.
 जहां  तक  गेहूं  का  संबंध  आयोग  ने  1975-76  विपणन  मौसम  के  लिए  अधिप्राप्ति

 मूल्य  में  कोई  करने  की  सिफारिश  नहीं  की  बल्कि  विपणन  मौसम  1974-75 के  दौरान

 निर्धारित  105  रुपये  प्रति  क्विंटल  के  मूल्य  को  बनाए  रखा  है  ।

 3.  जहां तक  गन्ने  का  सम्बन्ध  aap  ने  यह  सिफारिश  की  है  कि  1975-76  मौसम

 के  लिए  देय  ast  का  सांविधिक  न्यूनतम  मूल्य  8.  5  प्रतिशत  की  मूलभूत  वसूली  पर  8.  50  रुपये

 प्रति  क्विंटल  के  मौजूदा  स्तर  से  बढ़ाकर 9.  50  रुपये  प्रति  क्विंटल  कर  दिया  जाए  लेकिन

 उस  स्तर  से  वसूली में  प्रत्येक  0  1
 प्रतिशत  की  वृद्धि  पर  सानुपातिक  प्रीमियम  देने  की  भी  व्यवस्था

 होनी  चाहिए  ।

 4.
 गेहूं  शर  गन्ने  के  मूल्यों  से  संबंधित  सिफारिशें  सरकार  के  विचाराधीन  हैं  ।

 सामाजिक  कार्यकर्ताओं
 को

 विकास  प्राधिकरण  के  फूलेट/प्लाट  देना

 2923.
 श्री  मधु  दण्डवत

 :
 क्या  निर्माण

 और
 झ्रावास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 क्या  सरकार ने  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  के  जरूरतमन्द  समाजिक  ह शर्यक ताथ्रि  को

 कुछ  फ्लैट/प्लाट देने  की  सलाह  दी  हैं  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी तथ्य  क्या  हैं  ;  ate

 यदि  तो  क्या  सरकार  की  अपनें  साधनों  से  श्रीवास  उपलब्ध  कराने  कोई

 योजना  है  ?

 निर्माण  शरर  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  दलबीर  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 नहीं  ।

 Sex  Education

 2924.
 Shri  Dhan  Shah  Pradhan

 Shri  Jharkhande  Rai  fi.
 Will  the  Minister

 of  Education,

 Social  Welfare  and  Culture  be  pleased  to  state

 (a)  whether  almost  all  the  Universities  in  India  have  accepted  the  pro-

 posal  of  including  the  ‘sex  education’  in  their  curriculum  ;

 (b)  whether  the  University  Grants  Commission  has  also  accepted  their

 proposal  ;

 (c)  whether  a  survey  has  been  conducted  to  the  effect  that  this  education

 will  have  favourable  e  ffact:
 LIGOL,  and

 2
 (d)  the  findings  thereof
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 The  Minister  of  Education,  Social  Welfare  and  Culture  (Prof.  Nurul

 Hasan)  (a)  The  university  Grants  Commission  does  not  have  information

 regarding  Universities  which  have  introduced  or  which  proposed  to  introduce

 sex  education  in  their  curriculum.

 (b)  and  (c)  The  Commission  has  not  received  any  proposal  in  this  regard  so

 far.  The  Commission  has  also  not  conducted  any  survey  about  the  desira-

 bility  or  otherwise  of  introducing  sex  education  at  the  university

 stage.

 (d)  Does  not  arise.

 Percentage  of  Land  under  Irrigation

 2925.  Dr.  Laxminarayan  Pandeya:  Will  the  Minister  of  Agriculture

 and  Irrigation  be  pleased  to  state

 (a)  the  percentage  of  land  under  irrigation  in  th:  State  of  Gujarat

 Maharashtra,  Madhya  Pradesh,  Rajasthan
 and  Haryana  ;

 (b)  whether  the  percentage  of  land  under  irrigation  has  not  increased

 in  these  States  during  the  last  two  years.;  and

 (c)  if  so,  the  reasons
 therefor

 The’  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Agriculture  and  Irrigation  (Shri
 Annasaheb  P.  Shinde)  :  (a)  According  to  the  Land  Utilisation  Statistics.  for

 1971-72,  the  latest  year  for  which  the  statistics  are  available,  the  percentage
 of  gross  area  irrigated  tothe  total  cropped  area  in  the  States  of  Gujarat

 Maharashtra,  Madhya  Pradesh  Rajasthan  and  Haryana  were  as  under

 13-16* Gujarat

 Maharashtra  8:96

 8-16 Madhya  Pradesh

 Rajasthan  14-55

 Haryana  45-25

 (b)  Area  under  irrigation  has  increased  in  each  of  these  States  during  the

 last  two  years.

 (c)  Does  not  arise.

 *Relates  to  the  year  1969-70.

 @Relates  to  the  year  1970-71.

 Import  of  Soyabean  Oil

 2926.  Dr.  Laxminarayan  Pandeya:  Will  the  Minister  of  Agriculture  &

 Irrigation
 be  pleased  to  state

 (a)  whether  Government  are  going  to  import  soyabean  oil  from  foreign
 countries  and  have  imported  it  in  some  quantity  ;
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 (0)  if  so,  the  quantity  of  goyabean  oil  paported  during  1974  and  the  esti-

 mated  quantity  thereof  to  be  imported  during  1975  ;  and

 (c)  the  annual  requirements  and  production  of  edible  oil  in  the  country  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Agriculture  &  Irrigation  (Shri
 Annasaheb  P.  Shinde)  :  (8)  Importof  edible  oils  and  oilseeds,  including  soyabean

 oil,  for  supplementing  indigenons  production  to  the  extent  necessary,  18  8

 continuous  process  based  on  periodical  reviews.

 were  imported

 (0)  During  1974,  the
 following  quant

 ities  of  edible  oils
 and  rapeseed

 —  en

 Name  of  oil/seeds  Quantity

 (Tonnes)

 Palm  oil  43,517

 13,634
 Rapeseed  oil

 Soya
 haa DSad  n  oil  9,554.

 18,457
 Rapeseed  a

 During  1975,  abous  ह  Lakh  tonnes  of  edible  oils  and  13,000  tonnes  of

 rapeseed  are  likely  to  be  imported.

 (c)  As  the  demand  for  edible  oils  varies  from  time  to  time,  influenced

 by  a  large  number  of  factor  including  the  prevailing  prices,  le  vels  of  income,

 consumption  patterns,  growth  of  population,  etc.,  it  is  difficult  to  esti  mate

 duction  of  the  major  edible  oils
 the  same  with  any  degree  of  precision  The  pro

 inthe  country  during  1973-74  has  been  roughly  est  imaied  at.  20°30  lakh  tonnes

 even  such  rough  estimates  for  1974-75  have  not  yet  been  formulated.

 Sugar  Production

 2927.  Dr.  Laxminarayan  Pandeya  :  Will  the  Minister  of  Agriculture  and

 Irrigation  be  pleased  to  state  :

 adversely  as  a  result UL
 (a)  whether  the  sugar  production  has  been  affected.

 of  shortage  or  cut  in  electricity;

 eto  decline  in  its  produc-
 (b)  whether  the  prices  of  sugar  have  gone  up  du  ,

 tion;

 (c)  if  so,  the  production  targets  fixed  and  achieved  so  far  in  this  regard;

 and

 (d)  whether  these  targets  are  likely  to  be  achieved  ?

 re  &  Irrigation  (Shri
 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Agricultu

 al  production
 of  sugar

 Annasaheb  P.  Shinde)  :  (a)  &  (b)  No,  Sir.  Tn  fact  the  tot

 -40  lakh  tennes  over

 upto  the  22nd  February  has  regis!ered
 on  in  crease

 od  of  the  last  scason.
 the  production  during  the  corresponding  peri
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 (c)  &  (d)  No  specifie  targets  of  producti  on  have  been  fixed.  The  sugaTl

 roduction  during  the  current  season  upto  the  22nd  February,  1975  is  27-98

 lakh  tonnes.  According  to  the  present  trends,  the  sugar  production  during

 this  season  may  exceed  the  existing  record  production  level  of  42-62  lakh  tonnes

 reached  in  1969-70  season.

 मौलाना  asta  मैडिकल  कालेज  के  प्रिन्सिपल  दवारा  जूनियर  डॉक्टरों  के  विरुद्ध  at  गईं

 कार्यवाही  को  दिल्‍ली  विश्वविद्यालय  की  कार्यकारी  परिषद्‌  द्वारा  रद  किया  जागी

 2928.  श्रीमती  सावित्री  कया  समाज  कल्याण  कौर  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  मौलाना  श्राजाद  मैडिकल  कालेज
 के

 प्रिंसिपल
 द्वारा

 गत  मई  में  उनके  घिराव
 के

 दौरान  कथित  दुर्व्यहार  के  श्रारोप  में  सात  जूनियर  डाक्टरों  के  विरुद्ध  की  गई  कार्यवाही  को  दिल्ली

 विश्वविद्यालय  की  कार्यकारी  परिषद  ने  14  1975  को  रह  कर  दिया  था  ;  कौर

 यदि
 तो

 तत्सम्बन्धी तथ्य  क्या  है  ?

 समाज  कल्याण  तथा  संस्कृति  मंत्री  एस०  नुरुल
 :  दिल्‍ली

 विश्वविद्यालय  द्वारा  भेजी  गई  सुचना  के  ग्रनुसार  मौलाना  area  मैडिकल
 कालेज

 के  सात

 जियों  ने  कालेज  के  प्रिन्सिपल  द्वारा  उनके  विरुद्ध  की  गई  अनुशासनात्मक  कार्रवाई  के  विरुद्ध

 विश्वविद्यालय  की  कार्यकारी  परिषद  से  कपिल  की  थी  ।  अपीलों  पर  विश्वविद्यालय  की  कार्यकारी

 परिषद्‌ ने  14  1975  को  हुई  ae  बैठक  में  विचार  किया  था  ।  परिषद्‌ का  मत  था  कि
 विद्याथियों  के  विरुद्ध  अनुशासनात्मक  कार्रवाई  करने

 से  पहले  उन्हें  मामला  प्रस्तुत

 करने  का  कोई  अवसर  नहीं  दिया  गया  ।  परिषद  ने  निर्णय  किया  कि  प्रशिक्षण  अर  शिक्षण

 सुविधाएं  वापिस  लेने  की
 प्रिसिंपल

 द्वारा  की  गई  कार्रवाई  का  वह  भ्रनुमोदन  नहीं  कर  सकती

 क्योंकि  उनके  अनुसार  प्राकृतिक  न्याय  के  विषयों  का  पालन  नहीं  किया  गया  था  ।

 दिल्‍ली
 में  हरिजनों  vite  पिछड़े  समुदायों

 को
 भूमि  आवंटित  करने  की  योजनाएं

 2929.  श्रीमती  सावित्री  श्याम  :
 कया  निर्माण शौर  श्रीवास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग

 कि

 क्या  हरिजनों  att  wer  पिछड़े  समुदायों  को  भूमि  का  aided  करने  के  लिये  झर

 झुग्गी  झोंपड़ी  क्षेत्रो ंमें  सुविधाएं  उपलब्ध कराने  के  लिये  गत  6  महीनों  में  दल्ली  विकास

 द्वारा  ata  योजनायें  की  घोषणा  की  गई  है  ;

 यदि  तो  उन  योजनाओं  की  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ;

 (7)  उनकों  क्रियान्वित  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गई  हैं  ;  भ्रौर

 गये ह ै?

 वर्ष  1973-74  श्र  1974-75  में  wa
 तक  उनको  कितने  प्लाट  मुफ्त  दिये
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 निर्माण  ait  प्रवास  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  (ait  दलबीर  :  सें  जहां

 तक  हरिजनों  तथा  wer  पिछड़ी  जातियों  को  भूमि  आवंटन  करने का  संबंध  योजना का  ब्यौरा

 निम्नलिखित है

 दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  ने  निम्न  तथा  मध्यम  राय  वर्गों  से  संबंध  रखने  वाले
 भ्रनुसूचित

 जातियों  कौर  अनुसूचित  जन  जातियों  के  लोगो  को  पूर्वनिर्धारित  दरों  पर  पर्ची  द्वारा  आवंटन के

 लिये  रिहायशी  प्लाटों  का  15  प्रतिशत  जातियों  के  लिए
 10

 प्रतिशत  तथा  ग्रनुसूचित
 जनजातियों

 के  लिये
 5  आरक्षित किया  है  ।  इस  योजना के  अनुसार  पर्ची  द्वारा

 शीघ्र

 ही  ware  किए  जाने  वालें  1920  प्लाटों  में  से  निम्न  राय  वर्ग  में  142  प्लाटों  तथा  मध्यम  प्राय  वर्ग

 में  142  प्लाट  भ्रनुसुचित  जातियों  के  लिये  आरक्षित  किये  हैं  ।

 fecal  विकास  प्राधिकरण  की  निःशुल्क  प्लाट  आवंटन
 करने  की

 ऐसी
 कोई

 योजना

 नहीं है  ।

 पांचवीं  योजना  में  गरीब  लोंगों  के  लिये  मकान  बनाने  हेत  मुफ्त  स्थान

 2930.
 डा०  हरिप्रसाद शर्मा  :  कया  निर्माण  कौर  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  विभिन्‍न  राज्य  सरकारों  ने  पांचवी  योजना  अवधि  में  गरीब  लोगों  के  लिये  मकान

 बनान  द्रु  मुफ्त  स्थान  उपलब्ध  कराने  के  लिये  योजनाएं  sega  की  हैं  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  कौर  किन-किन  राज्यों  ने  पांचवी  योजना  में

 शामिल  करने  के  लिये  ऐसी  योजनाएं  प्रभी  तंक  प्रस्तुत  नहीं  की  हैं
 ?

 नहीं
 ।  पांचवी निर्माण  att  state  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  दलबीर

 पंचवर्षीय  योजना  के  arc  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  मजदूरों  प्रवास  स्थल  देने  की  योजना

 केन्द्रीय  क्षेत्र  से  राज्य  क्षेत्र  में  हस्तान्तरित  कर
 दी  गई  है  ।

 राज्य  सरकारों  द्वारा  योजना  के

 अ्रन्तर्गत  ७५  परियोजना  प्रस्ताव  भारत  सरकार  अ्रनुमोदनार्थ
 भेजने  की  श्रावशयकता  नहीं

 है  |

 seq  ही  नहीं  उठता  ।

 गेर-सरका री  महिला  एसोसिएशनों  को  श्रन्तर्राष्ट्रीय  महिला  वर्ष  मनाने  क  लिए  सहायता

 2931.  श्री  सरोज
 मुखर्जी :  क्या  समाज  कल्याण  sie  स  ela  मंत्री  यह  बताने  की

 कंपा  करेंगे कि  :

 क्या  उनके  मंत्रालय ने  राज्यों  में  इसी  विषय
 से

 सम्बन्धित  विभागों  से  अनुरोध
 किया  है

 कि
 वे  गैर-सरकारी  महिला  एसोसिएशनों  को  श्रन्तर्राष्ट्रीय  महिला

 वर्ष  मनाने  के  लिए  विभिन्‍न  प्रकार

 से  सहायता  करें  ;

 यदि  तो  कया  ग्रनुदेश  दिये  गए  हैं
 गौर  राज्यों  कौन-कौन सी  एसोसिएशन

 इस  प्रकार  सम्बद्ध  हैं  ;  शौर
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 प्रत्येक  राज्य  में  विभिन्न  संस्थानों  के  लिये  इस  प्रयोजन हेतु
 कितनी

 धनराशि  मंजूर  की

 गई  है
 ?

 शिक्षा  समाज  कल्याण  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  में  उप  मंत्री  हरविन्द  नेताम  )  9

 ate  (7)  अ्रन्तर्राष्ट्रीय  महिला  ay  के  संदर्भ  में  राज्यों  से  निवेदन  किया  गया  है  वि

 राज्य  स्तर  समितियां गठित  जिनमें  स्थानीय  प्रमख  स्व  च्छिक  संगठनों के  तथा  लियों
 के

 कल्याण  क्षेत्र  में  लगे  अन्य  संगठनों के  प्रतिनिधि  शामिल हों  उन्हें  यह  भी  सलाह  दी  गई  है  कि  वह  गर

 सरकारी  महिला  संस्थानों  के  साथ  परामशं  करक  महिला  ay  को  मनाने  के  लिए

 कार्यक्रम  बनाएं  |  इस  संबंध  में  बितीय  प्रबन्ध  किया  जाना  राज्य  सरकारों  पर  छोड़  दिया  गया

 काल  में  सव  क  कारण  फसल  को  हानि

 2932.  श्रीमती  भार्गवी  तन कप् पन  :  कया  कृषि  ate  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  केरल  राज्य  में  इस  ae  सुखे  के  कारण  कृषि  फसल  की  काफी  क्षति  हुई  है  ;

 )  fe  तो  क्षति  कितनी  हुई
 तथा

 इसके  कारण  हुई  हानि
 का

 मूल्य  अनुमानत

 कितना है

 इस  सम्बन्ध में  सरकार  द्वारा  क्या  काय  वाही
 की

 गयी  है  प्रथव  करने  का  विचार  है

 ?

 कृषि  कौर  सिंचाई  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  प्रभु दास  पटेल )  से  राज्य  सरकार

 द्वारा  भेजी  गई  जानकारी  के  श्रतुसार  काल  में  उत्तरी-पूर्वी  मानसून
 न  जाने

 के
 कारण  ह  38,714

 हेक्टर  बुवाई  के  क्षेत्र  को  नुकासन  पहुंचा  है  |  इसके  परिणाम  लगभग  14.  4  करोड़  रुपये

 के  मूल्य  के  लगभग
 96,000  मीटरी  टन

 चावल  की
 क्षति  होगी

 ।  केरल
 के

 कृषि  उत्पादन
 में  हुई

 हानि  at  जायजा  लेने  के  लिए  कृषि  विशेषज्ञों  का  एक  दल  राज्य  के  लिए  रवाना  हो  चुका  है

 इस  प्रश्न के  बारे में  कि  1974-75 में  राज्य  सरकार को  कितनी  श्रीराम  योजनाਂ  सहायता  दी  जानी

 दल  की  रिपोर्ट  कौर  area  बातों  को  ध्यान  में  रख  कर  विचार  किया  जायेगा
 ।

 सावंजनिक  कौर  श्रनिवायं  प्राथमिक  शिक्षा

 2933.  श्री  ज्योतिर्मय |  कया  समाज  कल्याण  कौर  संस्कृति  :  मंत्री यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि :

 सार्वजनिक
 श्र  अ्रनिवार्थ  प्राथमिक  शिक्षा  योजना  के  अंतर्गत  राज्यवार  तथा  संघ

 राज्य  क्षेत्रवार  स्कूल  ज़ा  बच्चों
 की

 संख्या  तथा  प्रतिशतता  sera  कितनी  कितनी  है  ;

 इसਂ  सम्बन्ध  में  निश्चित  रूप  से  राज्य  के  नीति  निदेशक  सिद्धान्त  कब  तक  पुरी  तरह

 क्रियान्वित  हो  जायेंगे  ?

 शिक्षा
 site

 समाज
 कल्याण  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  में  उप  मंत्री  डी०  पी०  :

 राज्य  सरकारें  और  संघ  शासित  क्षेत्रों  द्वारा  भेजा  गया  से  ४  कौर  VI  से  VIL  तक

 की  कक्षाओं
 में  कुल

 दाखिला
 कौर  उनकी प्रतिशतता को  दर्शाने  वाला  विवरण  संलग्न  है  ।

 में  रखा  गया ।  देखिए  संख्या  एल०  eto ०  9151/75)

 136



 19  1896  लिखित  उत्तर
 हा  धन

 मौजुदा  पांचवी  पंचवर्षीय  योजना  के  अनसार  इस  संबंध  में  सांविधानिक
 जिम्मेदारी

 को  छटी  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के  मत  तक  पुरे  किये  जाने  की  है  ।

 हलिया  मेन्यूस्क्रिप्ट्स Tat  डस्ट  ग्राफ  श्राफोशियंल  शीर्षक  से  समाचार

 2934.  श्री  ज्योतिर्मय  बसु  :  क्या  समाज  कल्याण  ate  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  उनका  ध्यान  दिनांक  28  1974  के  कलकत्ते
 के  स्थानीय  दैनिक  में

 मैन्यस्क्रिप्ट्स  गेदर  डस्ट  ars  श्राफिशियल  एपेथीਂ  शीष क  से  प्रकाशित  एक  समाचार  की  शर

 दिलाया गया  है  ;  कौर

 यदि  होता  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  कौर  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 शिक्षा  शर  समाज  कल्याण  मंत्रालय तथा  संस्कृति  विभाग म  उप  मंत्री  डी०  पी०

 हां  ।

 विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  विश्वविद्यालयों  को  उनकी  पांडुलिपियों  के  संग्रहों  तथा

 दुलेभ  पुस्तकों  का  संरक्षण एवं  उनकी  ग्रंथ-सूचियां  तैयार  करने  के  लिये  apart देता  है
 ।  संस्कृति

 विभाग  ऐसी  स्वैच्छिक  संस्थानों  को  अनुदान  देता  है  जो  पुस्तकालयों  तथा  संग्रहाईयों  का  अनुरक्षण

 करती हैं  |

 इस  प्रकार  संस्कृति  विभाग  द्वारा  भी  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  निम्नलिखित

 तीन  संस्थानों  को  दिए  गए  हैं  जिनके  नाम  समाचार  पत्र  में  छपे  थे  :

 1972-73  1973-74  1974-75

 (1)  एशियाटिक  95,415  1,  94,000
 81,500

 कलकता

 11,860
 (ii)  बंगीय  साहित्य

 कलकत्ता

 (iti)  संस्कृत  साहित्य  परिषद्‌
 1,500

 कलकत्ता

 केन्द्रीय  सरकार  काਂ  अलग-ग्रहण  व्यक्तियों  को  उनके  अधिकार  में  रखी  पांडुलिपियों
 के

 रक्षण  के  लिये  ,  ग्रनुदान  देने  की  कोई  योजना  शुरु  करने  का  कोई  विचार  नहीं है
 ।

 Se क्षेत्र  को  रोकने

 प्रो०  मधु  दण्डवते
 :  (  :  देश  के  राजनीतिक  मामलों  में  रुसी  हस्त

 में  सरकार
 की

 सफलता  के  बारे  में  यह  एक  स्थगन  प्रस्ताव  है
 |

 meat  महोदय  :  मैंने  इसे  गृहीत  नहीं  किया |

 मियान  में  भाग  लेते  हैं
 ।  हमारा  देश  एक

 प्रो०  मधु  दण्डवत
 :

 वे  उड़ीसा  में  सत्तारुढ़  दल  के

 प्रभुसत्ता  सम्पन्न  देश  है  ।  दूतावासों  के  अधिकारी  राजनी  तिक  अभियानों  में  कभी  भाग  नहीं  लेते  |
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 का

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  स्थान  प्रस्ताव

 प्रो०  मधु  दण्डवत
 :  कलकत्ता में  उनके  ने

 भाग
 लिया  |

 दिल्‍ली
 में  सोवियत  दूतावास  में

 दूसरे  सचिव  ने  भाग  लिया
 ।

 भारत-रूस  सन्धि  से  उन्हें  देश  के  राजनीतिक  जींवन  में  सीधे  हस्तक्षेप

 करने  का  अधिकार  नहीं  मिला  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मेन  इसकी  अ्रनमति  नहीं  दी  है  ।  श्राप  बिना  ऋतुमति  के  बोल  रहे  हैं  ।

 श्रध्यक्ष  महोदय  :  इस  पर  कोई  स्थगन  प्रस्ताव  पेश  नहीं  किया  जा  सकता  ।  यदि  कोई  व्यक्ति

 किसी दल  के  पास  जाता  है  तो  यह  मामला  उस  दल  का  है  ।  वे  एक  दल  की  मीटिंग में  गये  तो  कया

 बुरा  हां  यदि
 वे  लोग  कोई  बैठक  बुलाते  तब  इस  बारे में  विचार  किया जा  सकता  था  |  सरकार  नें

 भी  वह  बैठक  नहीं  बलाई
 थी  ।

 मैंने  ग्रसना  निर्णय  दे  दिया
 क्या  मंत्री  महोदय

 ने
 बैठक

 बुलाई  थी  /

 अगर  नहीं  तो  वह  केसे  उत्तरदायी हैं  ?

 प्रो०  मध  दण्डवत  :  नाप  मंत्री  महोदय  को  कम  से  कम  एक  वक्तव्य  देने  के  लिये  तो  कह  सकते
 a
 zl

 Mr.  Speaker  If  any  Minister  had  convened  the  meeting  then  I  would

 have  taken  notice  of  it

 सभा  पटल  पर  रख  गय  पत्न

 PAPERS  LAID  ON  THE  TABLE

 ag  197  3-74  के  लिए  चीनी  उद्योग  क  लिए  विकास  परिषद  का  वार्षिक  राज रात

 पंचायत  1961  क  अ्रन्तग्रंत  गुजरात  प्रधिस  चनाएं  और  वक्तव्य

 कृषि  wie  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अ्रण्णासाहिब पी०  :  श्री  शाहनवाज

 खां  की  प्रोर रे  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूं

 (1)  उद्योग  तथा  विनयिम  1951
 की

 धारा  7  की  उपधारा  (4)  के
 श्रन्तगत

 चीनी  उद्योग  विकास  परिषद  के  वर्ष  197  3-74  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  तथा

 म्रंग्रेजी  की  एक  प्रति  ।

 में  रखा  गया  देखिये  संख्या  एल०
 ZTo  9137/75)

 (2)  गुजरात  राज्य  के  सम्बन्ध  में  राष्ट्रपति द्वारा  दिनांक
 9  1974

 को
 जारी

 की  गई  उदघोषणा  के  खंड  के  साथ  पठित  गुजरात  पंचायत
 1961

 की
 धारा  323  की  उपधारा  (4)  के  निम्नलिखित  गुजरात

 अधिसूचनाओं  की  एक-एक  प्रति  :-

 गुजरात  पंचायत  सेवा  कौर
 faaqy

 क

 जो  दिनांक  10  1973  के  गुजरात  सरकार  राज पत्न

 में  अधिसूचना  संख्या  के  पी/ 73-236/पी  are

 टी  एच  में
 काशल  ge  थे  तथा  we  न  क  टिप्पण  |
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 )

 राजकोट  जिला  पंचायत
 भविष्य  निधि  नियम

 1974 जो  दिनांक  27  1974  के  गुजरात  सरकार  राजपत्र  में

 सूचना  संख्या  के  पी  /76/  (74)  कार  डी  एल
 )/(1073/

 टी  एच  में  प्रकाशित हुए  थे  ।

 उपर्युक्त  अधिसूचनाओं  को  सभा  पटल
 पर

 रखने  में  हुए  विलम्ब  के
 कारण

 बताने  वाले  दो  विवरण  तथा  भ्रंग्रेजी  संस्करण
 ।

 उपर्युक्त  अधिसूचनाओं  के  हिन्दी  संस्करण  सभा  पटल  पर
 न

 रखे
 जाने

 के  कारण  बताने  वाले  दो  विवरण  तथा  भ्रंग्रेजी संस्करण  )
 |

 में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी  ०9138/75)

 महाराष्ट्र  कृषि  उद्योग  विकास  निगम  aria  का  ation  प्रतिवेदन

 कृषि  ale  सिचाई  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  प्रभु दास  पट
 :

 में
 निम्नलिखित

 पत्र  सभा  पटल

 पर  रखता

 (1)  कम्पनी  1956 की  धारा  619  की  उपधारा  (1)  ि क ग्रत्तगत

 राष्ट्र  कृषि  उद्योग  विकास  निगम  बम्बई  के
 वर्ष  1973-74

 के
 वार्षिक

 प्रतिवेदन  तथा  sash  की  एक  खेला-परीक्षित  लेख  तथा

 उन  पर  नियंत्रक  ate  महालेखापरीक्षक की  टिप्पणियां  ।

 में  रखा  गया  |
 देखिये  संख्या  एल०  टी०  9139/75)

 (2)  कल्याण  )
 1962

 के
 नियम  24  के  (4)

 के  अ्रन्तर्गत  पशु  कल्याण  AS,  मद्रास के  वर्ष  197 3/  74.0  क
 प्रमाणित  लेखे

 तथा  अंग्रेजी  संस्करण  की  एक  प्रति  तथा  तत्सम्बन्धी  लेखापरीक्षा

 वेदन

 में  रखा  गया  |  देखिये  संख्या  कल
 टी

 ०  9140/75)

 विश्वविद्यालय  झन दान  आयोग  की  शक्तियां
 1974

 शिक्षा  ate  =  ian  aes  1G  Reain  में  उप  मंत्री

 मैँ  निम्नलिखित पत्र  सभा  पटल  पर  रखता हूं

 (1)  विश्वविद्यालय  झनुदात प्रयोग
 1986 की  घारा

 25  की  उपकरण  (  3  )

 की  शक्तियां
 के  विश्वविद्यालय अनुदान

 1974  तथा  भ्रंग्रेजी  संस्करण  )  की  एक  प्रति जो  दिनांक
 19  ग्रकतूब

 1974  के  भारत  के  राजपत्र  में  अंधी चना
 संख्या  ato  ato  नि०  11284

 प्रकाशित हुए  थे  ।

 (2)  उपर्युक्त  अधिसूचना  को  सभा  पटल
 पर

 रखने  में
 ह  ए  बिलम्ब  के  कारण

 बताने
 वाला

 एक  विवरण
 तथा  हिन्दी  संस्करण )

 में  रखा  गया  |  देखिये  संख्या

 एल  ०  @fo  9141/75)
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 राज्य  सभा  स  सतीश

 Message  from  Rajya  Sabha

 महासचिव  :  मुझे  राज्य  सभा  के  महासचिव  से  प्राप्त  निम्नलिखित  सन्देश  की  सुचना

 देनी है  :--

 सभा  के  प्रक्रिया  श्र  काय  सचालन  सम्बन्धी  नियमों  के  नियम  127  के  उपबन्धों

 के  में  मुझे  लोक  सभा  को  यह  सूचित  करने  का  निदेश ह्य  है  कि  राज्य

 सभा  6  मैच  197 5  की  बठक  में  तम्बाक  ae  विधेयक  1975  से  जो

 लोक  सभा  द्वारा  28  फरवरी  1975  की  dow  में  पास  किया  गया

 बिना  किसी  संशोधन  के  सहमत  हो  गई  है  ही

 विशेषाधिकार  समिति

 प्रतिवेदन

 Committee  of  Privileges

 मेँ  विशेषाधिकार  समिति  का  14  वां  प्रतिवेदन
 हैनरी  आस्टिन  )

 प्रस्तुत  करता  हू  ।

 अनुदानों  को  ट्रक  मांगे  1974/75

 ‘Supplementary  Demands  for  Grants  (Railways),  1974-75

 रेल  मंत्री  कमलापति  ब्रितानी  )  :  में  वह  1974-75  के  बजट  सम्बन्धी

 ही  अनुपूरक  मांगे  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  प्रस्तुत  करता  हूं
 ।

 अतिरिक्त  श्रतुदानों  की  मांगों

 Demands  for  Excess  Grants  (Railways),  1972-73

 रल मंत्री  कमलापति  :
 मवा  1972-73 के  बजट  सम्बन्धी

 अतिरिक्त  अनुदानों  की  मांगे  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  प्रस्तुत  करता हूं

 Shri  Madhu  Limaye  (Banka) :  Mr.  Speaker,  Sir,  I  have  written  you  a  letter

 in  which  I  have  referred  to  the  press  Communique  issued  by  the  President.

 अध्यक्ष  सहोदय
 :

 श्री  मोहन  धारिया  ने  भी  इसी  विषय  पर  लिखा  है  ।  वह  मुझे  मिले  थे
 ।
 मैंने

 उन्हें  बताया  है  कि  मैंने  मस्ती  महोदय  से  इंस  विषय  में  टिप्पणी  करने  को  कहा
 मैं  तभी  कुछ  कह

 सकूंगा  |
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 e

 Shri  Madhu  Limaye  The  Hon.  Minister  Shri  I.K.  Gujral  is  sitting  before

 you.  He  can  give  a  gist  of  the  matter  within  a  minute  Shri  Mohan  Dharia

 has  resigned  from  his  post  then  why  it  was  written  in  the  Communique  that

 he  has  been  dropped

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  (Gwalior)  :  Hon.  Minister  should  apologise

 प्रो०  मधु  दण्डवत  (  :  are  विनिमय  को  चुनौती  दी  गयी  है
 ।

 वही  व्यक्ति  वक्तव्य ~  ि
 दे  सकता  है  जिसने  नियम  199  के  श्रन्तगंत  त्यागपत्र  दिया  हो  ।  इसीलिये मैने  विशेषाधिकार  का

 प्रश्न  उठाया  है  |

 श्री  मधु  लिमये  :  राष्ट्रपति ने  उन्हें  बर्खास्त  नहीं  किया  है  ।  उन्होंने  उनका  त्यागपत्र स्वीकार

 किया है  ।  तब  आकाशवाणी  से  कैसे  प्रसारित  किया  गया  कि  उन्हें  हराया  गया  है

 न्यास  विधियां  विधेयक

 TRUST  LAWS  (AMENDMENT)  BILL

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रणव
 are

 :  श्री  सी  सुब्रहमण्यम क  कौर
 से

 में  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  भारतीय  न्यास  1882  भर  भारतीय  यूनिट  ट्रस्ट  afro

 1963  का
 पौर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  स्थापित  करने  की  भ्रनुमति  दी  जाये

 |

 अ्रध्यक्ष  सहोदय  :  प्रश्न यह  है

 की  भारतीय  न्यास  1882  ate  भारतीय  यूनिट  ट्रस्ट
 1963

 ह

 का  श्र  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  कों  पुनः  स्थापित करने  की  अनुमति  दी
 जाये

 ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 The  Motion  was  adopted

 श्री  प्रणव  कुमार  मुकर्जी  :  मैं  विधेयक  स्थापित  करता  हूं
 ।

 न्यास  विधियां  अध्यादेश क  बार  स  वक्तव्य

 STATEMENT  RE  :  TRUST  LAWS  (AMENDMENT)
 ORDINANCE

 श्री  प्रणव
 मुखर्जी  :  श्री सी  ०  सुब्रह्मण्यम की  ओर  से  मैं  न्यास  विधि  )

 1975
 द्वारा  तुरन्त  विधान  बनाये  जाने  के  कारण  बताने  वालां  एक  व्याख्यात्मक विवरण  तथा

 अंग्रजी  संस्करण  सभा  पटल  पर  रखता  हूँ  जैसा  कि  लोक  सभा  के  प्रक्रिया  तथा  कायें  संचालन  सम्बन्धी

 नियमों के  नियम  71(  1)  के  भ्रन्तर्गत  अपेक्षित  है
 ।
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 March  10,  197: Agricultural  Refinange  Corporation

 (Amendment)  Bill

 कृषि  पूर्नावत्त  निगम  विधेयक

 AGRICULTURAL  REFINANCE  CORPORATION  (AMENDMENT )
 BILL

 श्री  प्रणव  हमार  मुखर्जी
 :

 मैँ  श्री  सी
 ०

 सुब्रह्मण्यम  की  कौर  से  प्रस्ताव  करता  हूं
 कि

 कुप् निक  पुनर्विजय

 निगम
 1963

 का  श्र  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  questa  करने  की  अनुमति

 दी  जाये  |

 seat  महोदय :  प्रश्न यह  है  :

 श्प्कि  कृषिक  पूर्वी  निगम
 1963

 का  ak  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को

 स्थापित  करने की  अनुमति दी
 जाये  ।'

 प्रस्ताव  स्वीकृत  gat

 The  Motion.  -was  adopted

 श्री  प्रणव
 कुमार  मुखर्जी

 :
 मैँ  विधेयक  स्थापति  करता  हूं

 ।

 रेल-बजट  1975-76  सामान्य  चर्चा--जारी

 RAILWAY  BUDGET,

 The  Minister  of  Railways  (Shri  Kamlapati  Tripathi)  :  Hon.  Members  have

 shown  interest  in  this  Budget.  I  am  grateful  to  them.  I  have  recently  taken  over

 the  portfolio  of  Railways.  But  the  speeches  of  Members have  greatly  helped  me
 in  understanding  the  problems  of  railways  and  what  improvements  are  required

 to  remove  théeills.  T-also  pay  my  tributes  to  late  Shri  L.N.  Mishra  who  handled

 thework  deftly
 and  with  dedication,

 I  consider  the  budget  as  a  mirror  of  Government  policies.  It  should

 reflect  the  Government  policies.  Budget  should  contain  indications  of  the

 policies  to  be  followed  by  the  Government.  I  have  tried  my  best  to  ensure  that

 common  man  is  not  burdened  much  more.  Development  works  should  not

 suffer  due  to  paucity  of  funds.  Itis  my  endeavour  to  do  justice  with  the  emplo-

 yees  and  to  provide  more  facilities  to  the  passengers.  Passengers  are  the  real

 owners  of  the  Railways.

 I  am  new  to  the  railway  administration  but  I  am  well  aware  of  the  in-

 conveniences  experienced  by  the  travelling  public  I.shall  form  such  policies

 as  will  relieve  the  public  to  a  greater  extent.  I  shall  try  to  implement  these

 policies  with  your  cooperation  and  God  will  give  strength  to  me  to  accomplish

 this  task.

 This  Bidget  has  received  hoth  welcome  as  well  as  criticism.  Some-said
 that it

 is  unrealistic.  They  should  not  have  said  that.  They  can  suggest  that

 the  amount  in  respect  of  certain  head  is  1685  or  so  much  amount  should  have
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 been  earmarked  etc.  one  should  not  be  so  much  pessimistic.  One  cannot  succeed

 unless  one  works  with  dedication  and  dedication  comes  with  hope.  In  life  one
 has  to  face  many  problems  and  we  continue  to  solve  them.  I  hope  we  will  resolve

 them  successfully.

 I  assure  the  Hon.  Members  that  the  assurances  given  by  late  Shri  L.N.

 Mishra  will  be  fulfilled.  Projects  sanctioned  by  him  will  be  completed.  But

 they  will  kindly  appreciate  that  we  have  to  follow  a  set  procedure.  We  have  to

 seek  the  assistance  of  the  Planning  Commission  and  they  in  turn  have
 to

 consult

 the  Finance  Ministry  for  sanctioning  the  amount.  We  have  not  been  sanctioned

 the  required  amount.  We  have  taken  up  the  matter.  hope  we  will  succeed

 in  our  efforts.

 It  is  wrong  to  say  that  the  budget  is  election  motivated  .  My  hon.  friends

 Shri  Mukerjee  and  Kachwai  have  described  the  budget  as  budgetਂ

 and  have  pointed  out  that  fare  like  was  not  resorted  to  because  we  had
 a

 fear

 of  its  adverse  effects  on  election  prospectives.  It  1s  most  unfortunate  and  unfair

 to  attribute  such  motive.  The  budget  has  been  prepared  keeping  in  veiw  the

 interests  of  the  public.  We  did  not  resort  to  fare  like  because  we  had  the  feeling

 that  even  the  present  fares  are  on  the  high  side.  The  only  draw  back  in  the

 budget  has  been  that  my  hon.  friends  opposite  could  not  score  a  strong  point

 to  criticise  us.  In  fact  my  intention  is  to  provide  better  services  to  people

 without  resorting  to  fare  hike  and  I  would  ask  my  Ministry  to  devise  ways

 and  means  to  meet  the  deficit  of  the  budget  without  resorting  to  any  increase

 in  the  fares,

 As  regards  the  deficit  shown  in  the  budget  about  Rs.  50:5  crores  is  in

 regards  to  the  goods  traffic.  Out  of  this  Rs.  34-5@  croresi  in  one  account  of  the

 concessional  rates  of  transport  of  food  grains.  In  order  to  make  up  this  loss

 We  have  only  done  away we  have  decided  to  do  away  with  this  concession.

 with  the  concession  hitherto  given  for  the  tr  anspo  riation  of  foodgrains  and

 have  not  effect  any  increase  in  the  freight  rates  o  f  foodgrains,  as  alleged  by  some

 hon.  Member.  This  would  result  in  the  case  of  foo  dgrains  going  up  by  2-5  paise

 duction  in  the  next  crop
 per  kilo.  But  it  is  hoped  that  with  the  increased  pro

 even  this  cost  would  be  absorbed  and  the  consumer  woul  d  not  be  affected.

 The  prices  of  iron  ore  and  manganese  are  going  up  in  the  country  as  well

 as  out  side.  So  these  items  have  also  been  broug  ht  under  the  category  of

 Standard  traffic  rates.  By  doing  away  the  con  cession  given  for  the  transporta-

 tion  of  foodgrains  and  bringing  iron  ore  and  mangan  ese  under  standard  traffic

 rates,  we  would  to  able  to  meet  the  deficit  of  the  bu  dget
 to  the  tune  of  Rs.  38

 crores.

 0  r  the  restoration  of  cancell-
 The  hon.  Members  have  made  strong  demands  f

 ed  trains.  We  have  been  gradually  proceeding
 1  n  this  direction.  With  the  in-

 trains.  Today  it  self  22  trains
 creased.  availability  of  coal  we  are  restoring  these

 ining  trains  would  also  be
 have  been  started  and  it  is  hoped  that  the  rema

 restored  in  due  course.
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 My  hon.  friend  Shri

 Mulcherjec
 has

 painted
 a  very  pessimistic  pictur

 He  has  said  that  production  is  not  going  to  increase  and  all  our
 hopes

 are

 घात unrealistic.  Our  hon.  friends  opposite  are  in  the  habit  of  painting  pessimistic ्

 picture  and  saying  day  in  and  day  out  that  there  it  widespread  corruption
 The  ruling  party  is  selfish  and  they  are  bringing  the  country  to  bankruptly
 This  is  the  greatest  disservice  they  are  doing  to  the  country.  We  are  hopeful
 about  the  future  of  the  country  and  we  are  sure  that  production  will  go  up
 and  the  future  of  the  country  is  brighter  and  brighter.  I  hope  that  the  increase

 in  production  will  result  in  the  increase  transportation  of  goods.  The  passenger
 traffic  is  also  increasing.  From  this  trend  of  increase  in  the  passenger  and  gbods

 traffic  it  appears  that  the
 present  carriages

 would  not  be  able  to  cope  with  the
 OB  situation  and  we  would  require  new  carriages  and

 engines
 which  could

 carry.
 9,000  metric  tonnes  load.

 Accordingly
 we  are  examining  whether  such  carriages

 and  engines  could  be  built  in  our  workshops.

 SO
 Several  hon.  Members  have  raised  the  question  of  railway  employees

 The  railway  employees  are  our  brethren.  As  I  have  already  indicated  in  my

 budget  speech,  our  policy  is  to  see  that  cordial  relations  are  established  between

 the  workers  and  the  management.  is  very  unfortunate  that  an  atmosphere

 of  bitterness  was  created  during  the  railway  employees  strike  in  1974.  It

 is  necessary  to  remove  that.  bitterness,  so  that  normal  atmosphere  is  restored

 I  have  indicated  in  my  budget  speech  that  Government  will  condone  the  break

 in  service  of  those
 employees

 who  are  not  guilty  of  violence,  sabotage  or  mti-

 midation.  If  there is  any  difficulty
 in  the  implementation  of  these  orders  and

 they  are  brought  to  my  notice,  I  will  personally  look  into  them,  Aecordmg
 द  to  the  figures  available  with  me  out  of  about  16,800  employees  who  were

 OO  dismissed,  14,8(C  employees  have  been  remstated  and  orders  are  under  issue

 Oo  of  the  reinstatement  of  all  others  who  are  not  guilty  of  violence,  sabotage  1.0

 intimidation

 Much  has  been  said  about  the  trade  union  movement  and  the  rights  of

 OO  workers.  I  want  to  appeal  to  the  trade  union  leaders  and  the  workers  through  विवि

 them  that  while  talking  about  their  sights  they  should  also  think  of  performing थि

 क
 their  duties  properly.  In  this  regard  it  is  worth  considering  whether  a  worker

 who  does  not  discharge  his  duties  properly  is  not  deprived  of  his  rights.  Afterall

 : 1  tight  is  the  result  of  fulfilment  of  duties.  This  is  a
 reccgnised  principle  of

 democracy.
 To  bring in  policies in  trade  unionism  is  not  going  to  benefit  the

 |

 workers.  So  they  should  not  indulge in  sabotage,  violence  and  intimation.
 क

 The  acts  of  the  violence,  sabotage  aud  mtimation  are  not  gomg  to  solve  any

 but  the  workers  should problem.  We  are  not  against  the  rights  of  the  worker,

 also  be  faithful  to  their  duties.

 The  hon.  Members  have  made  complaints  abvut  the  late
 running  of  trap

 and  lack  of  facilities  to  the  passengers.  I  do  not  want  to  raise
 any

 controvere  rin

 thi  regard.
 I  myself  have  the  bitter  taste

 of
 late

 running
 of

 trains
 and tl  lerels

 oubt  that  the  present  p
 ositior  y.  di

 wire
 ent.  I  want t  cle  ल  1. ॥  al  4

 impr¢
 LTO  trying  mprove
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 the  situation.  The  department  has  launched  a  campaign  to  being  about  punc-

 tuality  in.  the  running  of  trains  because  much  inconvenience  is  caused  to  the

 passengers  due  to  late  running  of  trains

 Much  has  been  said  about  ticketless  travelling.  It  is  really  &  serious

 disease  and  I  would  be
 highly  obliged  if  the  hon.  Members  could  give  some

 suggestions  to  remedy  the  situation.  They  may  do  80  in  the  Consultative  Com-

 mittee.  We  are  of  the  opinion  that  ticket  less  travelling'can  not  be  curbed  with

 the  police  and  magistrates  alone  and  hence  public  co-operation  is  solicited

 therefor.  We  can  not  deny  the  fact  that  some  Railway  employees
 are  also in

 league  with  the  ticketless  travelling  public.  The  Railway  are  incurring  heavy
 loss  on  this  account.  I  solicit  the  co-operation  of  the

 publi,
 the  police  and  the

 State  Governments  to  curb  ticketless  travelling.

 It  has  been  suggested  by  hon.  Members  that  Railway  Board  should  be

 scrapped.  We  can  not  take  a  decision  to  this  effect  outright.  We  have  to  keep
 the  interest  of  the  public  in  mind  and in  case  the  Railway  Board  serves  no

 interest  of  the  public  and  the  House  feels  that  there  isno  need  of  the  Railway

 Board,  then  I  have  no  hesitation in  saying  that  it  should  be  scrapped.  But  there

 must  be  some  alternative  for  that.  There  is  no  use  in  saying  that  the  Railway
 Board  should  be  scrapped  unless  an  alternative  is  suggested.  It  is  also  not

 correct  to  say  that  the  Railway  Board  dominates  the  Railway  Minister  ॥ 81

 depends  upon  the  personality  of  the  Minister.  In  case  the  Minister  is  capable

 competent  and  efficient,  there  is  not  reason  that  the  Railway  Board  would

 dominate  him,  because  all  the  powers  are  vested  in  the  Minister  and  not  in  the

 Railway  Board

 My  hon.  friends:Shri  Laxminarain  Pandeya  has  said  that  the  number  of

 railway  accidents  has  gone  up,  whereas  the  facts  are  otherwise. न  Even  then  I

 want  to  assure  the  hon.  Members  that  attempts  are  being  made  to  see  that

 railway  accidents  do  not  occur  in  future.

 It  is  a  matter  of  great  regret  that  a  senior  ‘and  eminent  Member.  Shri

 Hanumanthaiya  has  alleged  that  funds  :earmarked  for  the  South  have  been

 diverted  to  North.  This  kind  of  talk is  very  unfair.
 There is  no  question  of  North

 and  South.  We  never  have  a  feeling  of  North  or  South  and  of  one  language  ‘or

 the  other.  For.us  the  entire  country  is  one.  We  have  to  look.  after  the  interest
 of  the  whole  country.  What  has

 actually  happened
 is  that  the  Plannin

 Commission  made  a  cut  of  Rs.  25  crores  in  the  original  allotment  of  Rs:  368

 crores  and  this  cut  was  proportionately  affected
 on  all  projects.  There  was  a  rio

 question
 of  North  and  South  therein.

 व  am  grateful  to  the  hon.  Members  who  have  participated in,  the  deb
 bate

 and  gave  valuable  suggestion.  Before  finishing  my  speech  I  would  like  to  assure

 them  that  every  attempt  would
 be  made  to

 implement  their  su; geestions
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 Arrest  of  a  Member  March  10,  1975

 सदस्य  की  गिरफ्तारी

 ARREST  OF  A  MEMBER

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  सभा  को  सुचित  करना  है  कि  मुझे  सब-डिविजनल  शिवपुर

 मरना  प्रदेश  )  से
 दिनांक  9  1975

 का
 निम्नलिखित

 बेतार  संदेश  प्राप्त हुमा  है

 चन्द  कराया  सदस्य ने  जिला  रत  प्रदेश  )  में  OAT

 1975 को  18.  20  बजे  भारतीय  दण्ड  संहिता  की  धारा  144  के  निषेधाज्ञा

 का  उल्लंघन  करके  श्राप  को  गिरफ्तारी  के  लिये  पेश  किया  ।  शिवपुर  पुलिस

 थाना  द्वारा  गिरफ्तारी की  गई  ।  पुलिस  थाना  शिवपुर  में  भारतीय  दण्ड  संहिता
 के

 अ्रन्तगंत  संख्या  73/75/ यू  दर्जे  किया  गया  ।  जमानत

 की  मांग की  परन्तु  उन्होंने  जमानत  देने  से  इन्कार  कर  ह दिया

 सामान्य  बजट  197  चर्चा

 GENERAL  BUDGET  DISCUSSION

 उपाध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए

 Mr.  Deputy  Speaker  in  the  chair

 श्री  दीनन  भंट्टाचार्य  :  हम  संक्षेप  में  कह  सकते  हैं  कि  यह  बजट  जनविरोधी  है  कौर

 एकाधिकारियों के  हित  में  है  ।  जनता  को  इससे  कोई  लाभ  नहीं  होगा
 ।

 इससे  कोई  भी  उद्देश्य  पुरा

 नहीं  होगा  ।  कुछ  समय  पहले  सरकारी  प्रवक्ताओं  ने  कहा  था
 कि

 सरकार  कुछ  समय तक  मूल्य  वृद्धि

 पर  अंकुश  लगाने  में  सफल  हुई  है  परन्तु  रब
 28  3  करोड़  रुपये  के  कर  लगा  दिये  हैं  जिनमे ंसे  27 8  करोड़

 रुपये  प्रत्यक्ष  करों  से  मिलेंगे  जिसके  फलस्वरूप  मुद्रास्फीति  बढ़ेगी  ।
 इसलिये  यह  बजट  विरोधी  है

 aire  एकाधिकारियों  को  जनता  को  लूटने  का  भ्र  प्रदान  करता  है  ”।

 अधिक  टैक्स  लगाने  से  भी  घाटा  होगा  ।  यद्यपि  यह  दावा  किया  गया  है  कि  यह  घाटा  केवल  225

 करोड़ का  है  लेकिन  पिछले  वर्ष  के  अनुभव  से  लगता  है
 कि

 यह  इससे  दुगना  अथवा  तिगुना  होगा  ।

 इसका  जनसाधारण  की  आवश्यकता  की  वस्तु भ्र ों  के  मूल्य  पर  प्रतिक  ल  प्रभाव  पड़ेगा  जिसका  कारण  यह

 है  कि  सरकार  समाजवाद  के  बजाय  पूंजीवाद  का  निर्माण  कर  रही  है  ।  भूमि  कौर  कमी  उत्पाद कछ

 हाथों  में  एकत्र  हो  रहे  गरीबी  गांवों  में  ही  नहीं  शहरों  में  भी  बढ़  रही  है  ।

 उत्पादन  गिरने  या  मूल्य  बढ़ने  पर  सत्ताधारी  दल  कहता  है  कि  यह  श्रमिकों  के  कारण  हो  रहा

 परन्तु  श्रम  की  लागत  एकाधिकारियों  को  मिलने  वाले  लाभ  से  कहीं  कम  है  ।  सच  तो  यह  है  कि

 कारियों  का  लाभ  बढ़  रहा  है  कौर  श्रमिकों  के  भाग  में  कमी  होती  जा  रही  है  ।  ग्रामीण  ही  नहीं  बल्कि

 नगरोदि  क्षेत्र  में  भी  ऋण  ग्रस्त ता  बढ़  रही  272
 ट्रंक  तक  मंहगाई  भत्ता  न  दिये  जाने के  क्या

 कारण  हैं  सरकार  उसके  लिए  वचनबद्ध है  ।  पता  नहीं  इसे  देने  से  इन्कार  करने  का  मन्त्री

 महोदय
 के

 पास  क्या  औचित्य  है
 ।

 उसके  साथ  मंहगाई  भत्ते  और  पदोन्नति  शादी  के  सम्बन्ध  में  भी

 न्याय  नहीं  किया  गया  है  afer  मन्त्री  का
 कहना  हैं  कि  खाद्यान्न  बहुत  माता  में  उपलब्ध  है  परन्तु

 काफी  वितरण  व्यवस्था  में  ही  नहीं  है  वरन्‌  सरकार  की  वसूली  की  नीति  में  भी  सरकार  ने  स्थिति
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 को  बदलने  की  गम्भीरता  से  कोशिश  नहीं  की  है  ।  सरकार  की  वसूली  नीति  जमींदारो क  पक्ष  में  है

 भूमि  सुधार  भी  ठीक  प्रकार  से  नहीं  किये  गये  भूमि  कभी  भी  कुछ
 जमींदारों

 के  हाथ  में  है
 ।  कुली

 उद्योग  कौर  जीवन  के  हर  पहल  में  बड़े  जमींदारों  उद्योगपतियों  का  हित  साधन  ही  सरकार  करती

 राय  के  अन्तर को  कम  करने  के  लिए  बहुत  कुछ  कहा  गया  है  ।  परन्तु  एकाधिकारियों  की

 संख्या  बढ़ती  जा  रही  है  प्रौढ़  जन  सामान्य  गरीब  होता  जा  रहा  है  ।  यही  इस  बजट  का  सार  संक्षेप

 इसके  साथ-साथ  गैर  योजना  व्यय  में  भी  वृद्धि  होती  जा  रही  है  ।  रक्षा  व्यय  दस  वर्षों  में  दस

 गना  बढ़  गया  है  |  राज्य  व्यय  1973-74 के  51.  19  करोड़  रुपये  से  बढ़कर  1975-76  में  84.  32

 करोड़  रुपया  हो  गया  है  ।  इस  नीति  को  छोड़ा  जाये  ।  इसके  बाद  भारतीय  व्यापारियों  के  स्वामित्व  वाले

 सभी  प्रौद्योगिक  are  वाणिज्यिक  उपक्रमों  के  मनाफों  पर  भी  अधिकतम  सीमा  निर्धारित  की  जानी

 चाहिये  तथा  सभी  अधिक  मना  सरकार  को  अरपन  अधिकार  में  लेने  चाहिये  ।

 जहां  तक  खाद्य  नीति  का  सम्बन्ध  समूचे  भारत  में  बड़े  जमींदारों  से  समान  मलय  पर  सभी  बेचे

 जाने  वाले  खाद्यान्नों  की  एकाधिकार  रूप  में  वसूली  की  जानी  चाहिये  ।  इससे  पर्याप्त श्र  समान  लाभ

 राशन  का  हर  क्षेत्र  पर  समान  वितरण  होना  चाहिये  ।  बेहतर  प्रौद्योगिक  सम्बन्ध  स्थापित  किये

 जाने  चाहियें  क्योंकि  इनमें  निरन्तर  हो  रहा  है  ।  सभी  हृष्ट  पुष्ट  व्यक्तियों  को  रोजगार  दिय

 जाना  चाहिए  ।

 यह  वर्ष  तरन्त  राष्ट्रीय  महिला  as  है  ।  कछ  वर्ष  पटसन  मिलों  जो  देश  का  एक  मुख्य  उद्योग  है  ।

 30,000  महिला  काम  करती  थीं  |  उनकी  संख्या  लगभग  2,000  है  यह  ठीक  नहीं है  ।  समान

 कायें  के  लिए  समान  वेतन  के  सिद्धान्त  को  मान्यता  मिलनी  चाहिये  ।  पुरुषों  ate  महिलाओं के  वेतन  में

 नहीं  होना  चाहिये  ।  कार्मिक  सवा  का  लोक  aha  कार्यकरण  सुनिश्चित  करने  के  लिये  कदम

 उठाये जाने  चाहिये  ।
 तथा  श्रम  नीतियां  निर्धारित  करते  समय

 सभी
 स्तरों  पर  कार्मिक  संघों  से  परामर्श

 करना  चाहिये  ।

 श्री  बी०  करार  )  :  इस  त्री  का  बजट  अ्रन्यन्त  सु नियन्त्रित बजट  संसाधन

 जुटाने  में  रेल-व्यवस्था  भ्र ौर  मुद्रास्फीति  की  वृद्धि  का  कोई  प्रभाव  नहीं  पड़ा  है  ।  लेकिन  साधन  जुटाने

 की  दिशा  में  इस  प्रकार  प्रयास  किया  गया  है  जिससे  कि  लोगों  पर  झ्रनावश्यक  रूप  से  कठिनाई  न जाने

 पाय  |

 बजट  प्रस्तावों से  जब-सामान्य  की  राय  घटी  नहीं  केवल  सम् भ्रान्त
 वर्गों

 पर  दबाव

 डाला  गया  है  |
 यदि  कहीं  निम्न  झर  मध्य  वर्ग  पर

 कुछ
 भार  पड़ा  है

 तो  उनकी  क्षतिपूर्ति भी  की  गई

 है  क्योंकि  जिस  तरह  से  उत्पादन  बढ़ाने  में  परिव्यय  लगाया  जायेगा  तो  उससे  मूल्य  स्तर  नीचे  गिरेगा

 कौर  इस  प्रकार  भार  की  अपेक्षा  क्षतिपूर्ति  ofr  की  जायेगी
 ।

 रेयन  ate  afar  फाईन  सुपर  फाइन  सूती  कपड़े  पर

 शुल्क  लगाया
 गा

 है  लेकिन  यह  urea  sod  पर  स  बाता  मया  कहा  गया  है  कि  चाय  सामान्य

 खपत  की  वस्तु  है  कौर  इस  पर  कर  लगाने  से  सामान्य  जन  पर  अधिक  प्रभाव  पड़ेगा  लेकिन  गृह  नहीं

 भलना  चाहिये  कि  विदेशों  में  चाय  की  बड़ी  मांग  है  ।  इसलिए  वित्त  मन्त्री  का  यह  कत्तव्य  हो  जाता  है

 कि
 वह  चाय  की  घरेलू  ख़पत  कम  कर  इसे  निर्यात  के  लिए  बचाया  जाय  ताकि  बाह्य  संसाधन  अधिक
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 जुटाये  जा
 सकें  या  अधिक  विदेशी  मुद्रा  कमाई  जा  सके

 ।
 इसी  प्रकार  सीमेंट  का  मामला

 सरकार

 की  यही  नीति है  कि  सभी  विनिर्माण  गतिविधियां  घटा  कर  इसका  उत्पादन  बढ़ाकर  निर्यात किया

 जाये  ।

 कहा  गया  है  कि  चीनी  पर  कर  लगाया  गया  है  लेकिन  इस  बात  को  सभी  जानते  हैं  कि  खुली

 चीनी  पर  ही  कर  लगाया  गया  है  ।  नियन्त्रित  चीनी  पर  जिसे  सामान्य  जनता  प्रयोग  में
 लाती

 कर  नहीं लगा  है  ।  गतवर्ष  हमने  चीनी  के  निर्यात  से
 600

 करोड़  रुपये  की  विदेशी  मुद्रा  कमाई  थी

 यदि  चीनी  का  ait  झ्र धिक  उत्पादन  किया  जाये  तो  हम  कौर  अधिक  निर्यात  कर  सकते  हैं  ।

 चीनी  पर  जो  कर  लगाया  गया  है  वह  ठीक  है  ।

 सामान्य  कर  की  बात  कही  गई  है  ।  यह  नया  कर  है  जिसका  स्वागत  किया  जाना  चाहिये  ।

 हमारी  बहुविध  राजव्यवस्था  है  कौर  हम  इसका  तेजी  से  विकास  करने
 के

 लिए
 ही

 प्रयास  कर  रहे  हैं
 |

 यदि  इन  प्रयासों  में  गति  रोध  श्राया  तो  यह  छिन्न  भिन्न  हो  सकती  है
 ।

 इसलिए  मन्त्री  महोदय ने
 सामान्य

 कर  भी  लगाया  है  जो  ढिल्लों  के  उत्पादन
 का  1

 प्रतिशत  ही  है
 |

 इससे
 अधिक  राजस्व  की  प्राप्ति  होगी  ।

 यदि  इससे  लाभ  gar  तो  इसमें  वृद्धि  भी  की
 जा

 सकती  है
 ।

 श्रथेव्यवस्था  पुनरुत्थान शील  प्रक्रिया  है

 कौर  संसाधन  जुटाने  के  लिए  ही  नहीं  वरन  अपनी  आ्राथिक  प्रणाली  में
 लिलियन  लाने

 हेतु
 भी

 इसे  विनियमित  किया  जाना  चाहिये  कत  इस  कदम  का  भी  स्वागत  है  ।  वित्त  मन्त्री  ने  वैयक्तिक  करों

 में  ठीक  हेर-फेर  नहीं  किया  है
 ।

 पिछले  ही  वर्ष  यह  छूट
 5,  000  रुपये  से  बढ़ाकर  6,000  रुपये की  गई

 थी  ax  इससे  अधिक  we  मिली  थी  ।  इस  सम्बन्ध  में  करों  में  वृद्धि  करन  का  कोई  औचित्य भी

 नहीं है  ।  इससे  मध्य  वर्ग
 की

 राय  कौर  कम
 हो  जाती

 तथा  लोगों  की
 कठिनाइयां

 बढ़  जाती

 जहां  तक  नियमित  कर  का  सम्बन्ध  है  मन्त्री  ने  गैर-प्राथमिकता वाले  क्षेत्र  की  लाभांश  में  राहत

 और  कर-छूट  दी  है  तथा  कुछ  वर्गों  को  धन-कर  सभी
 छूट

 दी  गई  ये  उपाय  निवेश  में  वृद्धि  करने  की

 दृष्टि  से  किये
 गये  हैं  site  इनसे  आशातीत  परिणाम

 भी  निकले  हैं  ।  निगमित  क्षेत्र  में  प्रस्तावित  विभिन्न

 प्रकार  की  राहत  मदों  से  राशि  निवेश  में  सुधार  जायेगा
 ।

 वित्त  मन्त्री  ने  कहा  है
 कि

 अधिक  महत्वपूर्ण

 बात  उनके  बजट  प्रस्तावों  का  उद्देश्य  है
 ।

 उनका  प्रथम  उद्देश्य  अरे-व्यवस्था  को  समेकित  करना

 मुद्रास्फीति  की  सम्भाव्यता
 को

 कम  करना  या  निर्जीव बनाना  है  ।  दूसरा  उद्देश्य  दीर्घावधिक

 श्रत्पावधिक  है  जिसका  लक्ष्य  उत्पादन  बढ़ाना  कौर  अधिक  श्राय  श्र  रोजगार  प्रदान  करना  है
 ।

 यह

 देखना  है  कि  इन  प्रस्तावों  से  कहां  तक  योजना  विकास  बनाये  गये  हैं  थ्रोट  आवंटन  श्रादि  किये  गये  जिनसे

 कि  इन  उद्देश्यों की  पूर्ति  होगी  ।

 अ्रल्पावधिक  रूप  में  भी  मुद्रा  प्रचालन  कम  है  गैर-विकास  परिव्यय  भी  घटा  इस

 वर्ष  योजना  विकास  उद्यम  कुल  परिव्यय का
 55.  5%,  रहा  है  जबकि  गत  वर्ष  यह  48% था  ।  यह

 भारी  प्रयास  है  जिसका  स्वागत  किया  जाना  चाहिये
 ।

 यह  सर्व  विदित  तथ्य  है  कि  भ्रमण  देशों  के  विपरीत

 भारतीय  ais  संकट  की  विचित्र  बात  यह  है  कि  यह  संकट  aft  उत्पादन  में  हमारी  wand

 से  पैदा  |  1966-67  से  हमारा  कृषि  उत्पादन  विकास  केवल  2%  रहा  4.  2  से
 4.  3

 करोड़  dae  भूमि  सिंचित  भूमि  है  लेकिन  यह  विडम्बना  है  कि  सिचाई  की  सम्भावनाएं  दुगनी  होने  के

 बावजूद  कुल  फसल  क्षेत्र  और  सिचाई  क्षेत्र  में  अपेक्षित  वृद्धि  नहीं
 हो

 पाई  है
 ।

 कृषि  उत्पादन  बढ़ाने
 में

 पानी  का  वैज्ञानिक  ढंग  से  उपयोग  नहीं  किया  गया  है
 ।  मनुष्य  जीवन  के  लिए  अत्यावश्यक  तत्व

 तेल  कौर  चिकनाई  एवं  वस्तु
 की

 खपत  घटी  है  ।  वित्त  मन्त्री  को  यह
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 हीक  सलाह  दी  गई  है  कि  विकास  को  सर्वोच्च  i area frat  दी  जाये  ।  लेकिन  प्रश्न  यह  है  कि  जब

 तक  प्राय  उपाय  नहीं  किये  जातें  क्या  केवल  धन  के  उपबन्ध  से  काम  चल  सकता  है
 ?

 वित्त  मन्त्री  ने  बी

 ऋण  शादी  पर  उचित  ही  बल  दिया  है  ।  लेकिन  ate  ata  काम  किया  जाना  शेष

 ।  कमी  उत्पादन  कम  होने  का  एक  कारण  यह  है  कि  een  किस्म  के  बीज  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 केवल  पश्चिम  ग्रान्ट्स  प्रदेश  में  ही  कृषि  उत्पादन  में  वृद्धि  हुई  अन्य

 उत्तरी  राज्यों  में  प्रति  एकड़  उत्पादन  कम  1] |  है  ।  पंजाब  प्रौर  हरियाणा  जेसे  राज्यों  में  उत्पादन  घटा

 वास्तविकता यह  है  कि  गत  वर्ष  लोगों  ने  उर्वरक  नहीं  उठाया  था  |  उकेरा  के  भंडार  भरे  हुए  थे

 लेकिन  भ्रमित  मूल्य  के  कारण  किसानों  ने  उन  भंडारों  को  नहीं  उठाया  ।  अत  उत्पादन कम

 हमें  इसको  क्रियान्वित  के  बारे  में  प्रशासन  से  लेकर  ब्लाक  स्तर
 तक

 बहुत
 छ

 करना  है
 |

 भूमि  सुधार  के  लिए  हमने  जो  भी  कानून  पास  किये  हैं  हमने  उनहें हें  क्रियान्वित नहीं  किया है  ।

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  श्रमिक  अ्रसन्तोष व्याप्त  है  ।  चारों  ave  हत्या  ate  हिसा  हो  रही  है  |  किसानों  ate

 भूमि
 हीन  श्रमिकों के  बीच  हिंसात्मक dat  चल  रहा  है  ।  ऐसी  स्थिति  में  हम  भ्र पने  कार्यक्रमों  को  कैसे

 क्रियान्वित कर  सकते  हैँ  ?

 भूमि  प्रशासन  का  सुधार  है--भूमि  सुधार  ही  नहीं-जिससे  कि  आशातीत  परिणाम  निकल

 सकते  हूँ  ।  किसानों  wi  प्रत्येक  वस्तु  उपलब्ध  की  जानी  चाहिये  ।  art  कवल  उन्हीं  किसानों  की

 जिनके  पास  10  एकड़  से  कम  भूमि  है  ,  केवल  15% ऋण  मिलता
 है  कौर  10  एकड़  से

 श्रमिक  भि  वाले  किसानों  को  75  ऋण  मिलता  जित  सरकारी  समितियां

 शरर  ford  बेक  देते  हैं  ॥  5  एकड़  से  कम  ्  वाले  किसानों  को  बहुत  कम

 ऋण  मिलता  है  ।  इससे  उनको  श्राशातीत  परिणाम  नहीं  मिलते  |  हमने  अनेक  वर्षों  के  बाद  कृषि

 विकास  में
 2  प्रतिशत से  3  प्रतिशत  की  ही  प्रगति  की  है  ।  यह  बहुत कम  है  इस  पर  भी  देश  को

 उत्पादन
 में  गतिरोध  का  सामना  करना  पड़ता  है  ।  हमें  कृषि  संकटों  का  सामना  करना

 पड़  रहा  है  ।  यह  सुनिश्चित  करना  अनावश्यक  है  कि  खेत  स्तर  से  ही  कार्यक्रम  चलाये  जायें

 उन्हें  लाग  किया  जाये  |

 कृषि  विकास  से  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  शिक्षित  बेरोजगार  व्यक्तियों  को  जो  हमारे  समाज

 के  प्रति  संवेदनशील  रोजगार  मिल  सकता  है  ।  हमें  राज  शहरी  भ्र सन्तोष  का  सामना  करना

 पड़  रहा  है
 ।

 इसका  एक  ही  उत्तर  है  कौर  वह  है  उद्योगो ंका  विविधीकरण |  हमें  उद्योगों का  प्रसार

 at
 करना  चाहिये  |

 यह  सच  है  कि  सरकारी  a  गैर-सरकारी  विशेषकर  सरकारी  क्षेत्र  महत्वाकांक्षी

 हैं  ।  सरकारी क्षेत्र  ak  प्रगति  करेगा  कौर  प्रभावकारी भूमिका  निभायेगा  ।  हमारी

 अवस्था में  संस्थागत  परिवर्तन  पाया
 गत  2  या  3  वर्षों में  सरकारी  क्षेत्र  वापस  amar  है  ग्र

 राष्ट्रीय  संसाधन  जुटाने  में  योगदान  दिया  है  ।  हमारी  इस्पात  की
 90

 लाख  मीटरी  टन  की  क्षमता

 हों  गई  है  लेकिन  इसका  50  प्रतिशत  से  अधिक  उपयोग  नहीं  सकर  सकते
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 इस्पात  एक  ऐसा  उद्योग  है  जिसके  अधिक  उत्पादन  होने  से  औद्योगिक  उत्पादन  में  वृद्धि  होगी

 ar  निर्यात  बढ़ेगा  |  राज  कल  इस्पात भ्रच्छे  दामों  में  बिकता  है  ।  यदि  हम  10  लाख  टन  ऑ्रधिक

 इस्पात का  उत्पादन  करते हैं  तो  हम  100-120  करोड़  रुपये  कमा  सकते  हैं  इससे  औद्योगिक

 उन्नति  कौर  राष्ट्रीय  स्थिति  सुधारने  में  मदद  मिलेगी  |  1968-69 में  हमारे  इस्पात

 कारखानों की  क्षमता  का  72  प्रतिशत  उपयोग  किया  जाता  था  परन्तु यह  आजकल  57  प्रतिशत

 से  अधिक नहीं  है  ।  इस  वर्ष  पिछले  कुछ  महीनों  में  कुछ  ales  अच्छा  कार्य  हुजरा  है  ।  इस्पात

 उद्योग  के  प्रबन्ध  में  कुछ  कमियां  हैं  ।

 बोकारो एक  बड़ा  संयंत्र  परन्तु  इसकी  उन्नति  १ 6५  नहीं  हो  रही  है
 ।

 इसके  कई
 कारण

 हैं  परन्तु हमें  इसकी  गम्भीरता  से  जांच  करनी  चाहिये
 ।

 हमारे  पास  30  लाख  उर्वरक  उत्पादन  की  क्षमता  इस  वर्ष  का  लक्ष्य  14
 लाख

 टन  है  ।

 हम  उतना  उत्पादन  भी  नहीं  कर  सक  हमने  केवल  12  लाख  टन  का  उत्पादन  किया  है  |  बिजली

 की  कमी  of  का  बहाना  लिया  जा  सकता  है  परन्तु  तथ्य  यह  है  कि  प्रबन्ध  में  कहीं  कुछ
 कमियां

 al  इस  कौर हमें  नये  सिरे  से  सोचना  चाहिये
 |

 दूसरी  बात  गड़बड़  पैदा  करती  है  वह  है  घाटे  की  भ्रम-व्यवस्था  ।  वित्त  मंत्री  ने
 460

 करोड़  रुपये  के  घाटे  को  कम  करके  उससे  225  करोड़ रुपये  करके  बहुत  सराहनीय काम  किया  है
 ।

 परन्तु  वास्तव  में  बहुत  अधिक  होगा  ।  तेल  के  लिये  अधिक  व्यवस्था  करनी  होगी
 ।  ऐसा

 माना  गया  है  कि  रक्षा  के  लिए  अधिक  धन  रखा  गया  है  ।  इसके  लिये  विशेष  कारण  हैं
 ।

 पाकिस्तान  को

 अमरीका  से  हथियार  मिलने  आरम्भ  हो  गये  हैं  ।  इसी  प्रकार  यदि  उत्पादन कम  होता  है
 तो

 मूल्यों  में  श्र  वृद्धि  हो  जायेगी  ।

 फिर  भी  सरकार  इस  वर्ष  अच्छी  स्थिति  में  है  ।  राजस्व  में  वृद्धि  हुई  है
 ।

 बचतों  में

 भी  वृद्धि  हुई  मैं  वित्त  मंत्री  की  सफलता  की  कामना  करता  हूं
 ।

 श्री  वीरेन्द्र  अग्रवाल
 :  हमारे देश  को  इस  समय  एक  श्रमिक  संकट  का

 करना पड़  रहा  मूल्यों में  80  प्रतिशत  वृद्धि  हुई  है  ate  रुपये  के  मूल्य  में  कमी  हो  गई  है
 नौ

 वह
 25  पैसे

 रह  गई  है
 ।

 रिजर्व  बैंक  को  आंकड़ों
 क  अनुसार गरीबी  के  स्तर  से

 नीचे
 के  स्तर  वाल

 लोगों की  संख्या  40  से  70  प्रतिशत हो  गई  है  ।  यही  हमारी  उपलब्धि  है
 ।

 बरोज़गार  व्यक्तियों  की  संख्या  प्रतिदिन  बढ़ती  जा  रही  है  ।  देश
 क

 हरनेक  भागों  में

 सूखा  कौर  भुखमरी  फैली  हुई  है  ।  सरकार  की  wea फिर  भी  यही  बताया  जाता  है  स्थिति  पर

 पूर्ण  नियन्त्रण है  ।  आजादी  के
 27

 वर्ष  बाद  भी  देश  में  पेय  जल  उपलब्ध  नहीं  है
 ।

 श्राप  इससे  स्थिति
 का

 अनुमान  लगा सकत  हैं  |

 जब  प्रतिपक्ष  क  लोग  WSeTaTs  श्र्थव्यवस्था
 क

 काले  धन
 क

 विरुद्ध
 प्राचीन  उठाते  हैं  तो  उन्हें  फासिस्ट  कहा  जाता है  ।  प्रधान  मंत्री  इतनी

 गैर-जिम्मेदार

 बातें करती  हैं  मानो  वह  इतन  बड़े  देश  की  प्रधान  मंत्री  नहीं  बल्कि  एक  दल  की  ही  नेता  हैं

 यदि  देश  की  पूर्ण  श्रमिक  स्थिति  का  विश्लेषण  किया  जायें  तो  ये  बातें  सामने  जायेंगी
 ।  विकास

 की  दर  में  बेरोज़गारी में  वृद्धि  ,  बचत  तथा  पूंजी  संचयन  की  दर  में  विद्युत  तथा

 परिवहन  क्षमता
 का  पुरा  उपयोग  न  काले  धन  में  वृद्धि  तथा  में  प्र समानता

 |
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 मैं  मानता  हूं  कि  वित्त  मंत्री  का  काम  aga  कठिन  है  पिछले  ca  वर्षों  हरित  क्रांति

 लाने  का  उन्हें  श्रेय  दिया  जा  सकता  देश  उनसे  प्रकाश  करता  है  कि  वह  शभ्रथेव्यवस्था  में  भी

 सुधार  करेंगे  ।

 में  मंत्री  महोदय  को  तीन  बातों  के  लिये  बधाई  देना  चाहता  हूं  ।  एक  तो  रक्षा  व्यय को  उन्होंने

 बढ़ाया है  ।  waar  द्वारा  पाकिस्तान  को  हथियारों  की  सप्लाई  करने  से  देश  के  लिये  खतरा

 बढ़  गया है  ।  देश  की  समूचित  रक्षा  व्यवस्था  करना  सरकार  का  प्रथम  दायित्व  है  ।  योजना  परिव्यय

 भी  बढ़ा  दिया  गया  है  ।  तीसरे  मंत्री  महोदय ने  प्राथमिकियों को  ठीक  ढंग  से  बदला है  ।  क़षि

 गौर  ऊर्जा  को  सर्वोच्च  प्राथमिकता दी  गई  है  ।  की  आवश्यकता के  च्  है  ।

 गत  ः  वित्त  मंत्री  ने  कहा  था  कि  घाटे  का  वर्ष
 175

 करोड़  रुपये  से  नहीं  बढ़ेगा  परन्तु  वह

 घाटा  बढ़कर  625  करोड़  रुपये  हो  गया  |

 वित्त  मंत्री  ने  मंहगाई भत्ते  के  मामले में  कुछ  नहीं  कहा  है
 |

 यह  भ्रनुमान  लगाया  गया  है  कि

 1975-76 में  इस  भत्ते  के  रूप में  400  करोड़  रुपये  का  भगतान  होगा  ।.  इस  प्रकार जब  यह

 बोझ  व्यवस्था  पर  पड़ेगा  तो  मूल्यों  30  प्रतिशत  की  विधि  हो  जायेगी  ।

 मूल्य  वृद्धि  में  कुछ  रोक  पायी  है  ।  यह  सरकार  द्वारा  गये  उपायों  के  परिणामस्वरूप

 इसके  कुछ  प्रौढ़  कारण भी  हैं  ।  देश  की  व्यवस्था में  मुद्रास्फीति को  रोकने  के  लिए

 सरकार  को  थे  उपाय  करने  चाहिये  (  1  )  मुद्रा  सप्लाई  को  तीन  प्रतिशत  से  बढ़ने  नहीं  देना  चाहिये  ;

 (2)  बैंकों  द्वारा
 ऋण

 देने  में  चयन  जारी  रखी  जानी  चाहिय े;  (3)  सरकारी  कर्मचारियों

 से  बातचीत  बहुत  महत्वपूर्ण है  ;  (4)  तस्करों  ,  जमाखोरों  तथा  मुनाफाखोरों के  विरुद्ध

 कड़ी  कार्यवाही की  जायें  ;  करता  में  सुधार  किया  जाये  ।  सरकार  श्रनुत्यादक व्यय  में  कमी  करनी

 चाहिये ।  प्रधान  मंत्री  के  सचिवालय  के  ग्रनुसन्धान  तथा  मूल्यांकन  विभाग  को  समाप्त  कर  दिया

 जाये  |  सरकार  के  प्रशासनिक  व्यय  में  कमी  करनी  चाहिये  |  उपरोक्त  उपाय  जायें

 तो
 निश्चय  ही  अरथ  व्यवस्था  में  सुधार  किया  जा  सकता  है

 |

 इस  बजट  से  देश  के  निधन  ५  को  सहायता  नहीं  मिली  है  ।  जनसाधारण  की  खपत  की

 वस्तुझ्नों पर  करों  में  वृद्धि  हुई  है  वित्त  मंत्री  इन  वस्तु झ्र ों  को  एशोइशरत की  वस्तुएं  मानते  हैं

 1972 के  एक  प्र नमा रह  के  ग्रनसार छ: प्रमख प्रमुख  उद्योगों  जैसे

 सीमेंट  ,  श्र  रेयन  इरादी  में  श्रप्ख्यात  करों  के  कारण  मूल्य में
 50

 से
 75  प्रतिशत

 तक  वृद्धि

 हुई  है  ।
 हमारे  देश  में  पैट्रोल  ar  yea  सबसे  अधिक  है  वर्ष  गरीब  जनता  पर  दौर  बोझ

 डाला

 जा  रहा  सरकार  को  गरीबों  से  मिलने  वाले  करों  का  पता  लगाने  के  लिए  एक  सैल  स्थापित  करना

 चाहिये  |  कर  से  छूट  की  सीमा  6000 रुपये  से  बढ़ाकर  10000  रुपये
 कर  दी

 जानी  चाहिये
 ।

 सभी

 ग्रावश्यंक  के  उत्पादन  शुल्क  में  कमीं  की  जाये
 ।

 श्री  वसन्त  साठे  वित्त  मंत्री  को  बधाई  देना  चाहता  हुं  कि  उन्होंने  देश  की  जनता

 पर  बोझ  नहीं  डाला  है  ।  कंवल दो  वस्तुओं  ग्रथित  चाय  शर  बीड़ी  पर
 ही

 कर
 गाया  गया  हे

 >
 ९  ।
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 सरकार  का  प्रयास  रहा  है  कि  मुद्रा  स्फीति को  रोका  जाये  हमें  सभी  बातों  पर  दलगत

 राजनीति  के  माध्यम  से  नहीं  सोचना  चाहिये  ।  मैं  ध्यान  aig  समिति  की  रिपोर्ट  की  घर

 दिलाना  चाहता  हं  ।  उसके  अन्न  1861-62  1965-66 वर्ष  में  700  करोड़ रुपये  से

 1,000  करोड़  रुपये  के  बराबर  करायवंचन  खन्ना  है  ।  वर्ष  1968-69  में  7,000  करोड़
 रुपये

 के  बराबर  काले  धन  क  सौदे  हुए  |  यदि  1968-69  ऐसे  करदाता  जिनकी  राय  एक  लाख

 रुपय से  अधिक  है  उनकी  संख्या  27,422  हैं ।  ये  लोग  देय  कर  के  80  प्रतिशत का  भुगतान

 करते  हैं
 ।

 ऐसा  देखा  जायेगा
 कि

 देश  के  कुल  काले  धन  का  अधिकांश  भाग  उन  लोंगो  के  पास

 नहीं  है जिनकी  6,000,  10,000 या  20,000  रुपये  से  कम  है  ।  यह  बड़े  लोगों  क॑  पास  हैं
 ।

 ये  लोग  इसे  पैसे  या  स्टाक  कैन क्ष्र्प  में  रखतें  हैं  ।  यह  धन  चोर  बाजारी करने  वालों

 या  जमाखोरों के  पास  है  ।  श्राज्ञादी  के  बाद  राष्ट्रीय  राय  में  तीन  गुना  वृद्धि  हुई है  ।  परन्तु

 प्रति
 व्यक्ति

 राय  में  बहुत  कम  कमी  हुई  है  ।

 अपने  संसाधन  बढ़ाते  समय  काले  धन  पर  ध्यान  देना  होगा  ।  य  धन  श्री  नोटों के  रूप  में

 नही ंहै
 ।

 यह  सोने  कौर  श्राभषणों  के  रूप  में  बदल  दिया  गया  हमारी समूची  राय-कर  विभाग

 की  मशीनरी  कवल  उन्हीं  निर्धारितयों  पर  ध्यान  देती  है  जो  कर  देते  हैं
 ।

 ate  उनसे  हमें
 99  करोड़

 रुपय  प्राप्त होत  हैँ
 ।  काल

 धन  वालों  पर  भी  ध्यान  दिया  जाना  चाहिये  |

 किसानों  को  उनके  उत्पाद के  लिए  लाभप्रद  मूल्य  दिये  जाने  चाहियें ।  मैं  इस  तक
 से

 सहमत  नहीं हूं
 कि  बजट  के  माध्यम  से  मुद्रा  रीति  रुकेगी  काला  धन  बाहर  जायेगा  या  कृषि

 को

 प्रोत्साहन  मिलेगा

 खुशी  की  बात  है
 कि  श्री  बीरेन्दर

 rare
 ने  कम  से  कम  स्वर्गीय  श्री  नेहरू

 को
 भूतलक्षी

 प्रभाव
 से

 कुछ  कामनाएँ  तोदी  जब  तक  वह  जिन्दा रहे  समूचे  विपक्षी  दल  ने  उनकी

 चलना  की  lat  वे  कामनाएं  परेश  कर  रहे  हैं  ।
 ~

 शमी  पील  मोदी  :  सारे  विपक्षी दल  नहीं  ।

 थी  वसन्त  मेरे  मित्र  श्री  दिनेश  भट्टा चा यें  ने  चीनी  तथा  पेट्रोल  समाजवाद  की  बात  की

 है दुर्भाग्य  की  बात है  कि  art  विपक्षी  दल  व्यर्थ  की  बातों  पर  ध्यान  देते  हैं  ।  हमें  अपना  ध्यान

 श्रमिक  विषयों  पर  केन्द्रित  करना  चाहिए  जिनका  राज  देश  को  सामना  करना  पड़  रहा  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  हमें  15,000  करोड़  रुपये  की  वाली  बात  पर  झरा  जाना

 चाहिये  |

 थ्री
 वसन्त  साठे

 :  इन  बातों पर  वे  ध्यान नहीं  देंगे  ।  वे  तो  चुनाव  सुधार  शादी  की  बातें  करेंगे
 ।

 यह  बजट  का  क्लोई  भ्रंश  नहीं  है  ।

 मेरा  विपक्ष
 से  भ्रनुरोध है  कि  वह  गैर-विषयों पर  अपना  ध्यान  केन्द्रित  न  करें  |  उन्हीं  मामलों

 पर  ध्यान
 दिया  जाये  जिनका  ane  देश  को  सामना  करना  पड़  रहा  है

 जिनके
 समाधान से

 देशवासियों  को  लाभ  पहुंचेगा  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  पील  मोदी  ।
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 श्री  पीलू  मोदी
 :

 मुझे  ग्राम  जाना  है  ।

 श्री  mae  नहाटा
 ध  वित्त

 मंत्री  ने  सभा  में  बजट  परेश  करते  हुए  बजट  दर्शन  की

 बात की  है  ।

 वसन्त  साठे  पीठासीन

 (Shri  Vasant  Sathe  in  the  Chair)

 जिस  दर्शन  की  उन्होंने  स्थापना  करन  की  कोशिश  की  है  वह  स्थिरता  के  साथ  विकास  का

 दरशन  था  ।  ये  दोनों
 बातें  परस्पर  विरोधी  हैं  क्योंकि  स्थिरता  ate  गतिरोध  के  बीच

 जो
 विभाजित

 वह  बहुत  महीन  है
 ।

 उन्होंने निजी  बचत  ate  निजी  निवेशक  के  बारे  में  एक  वातावरण  तैयार  करना  चाहा  है  ।

 ऐसा  लगता है  कि  वित्त  मंत्री  वापस  आर्थिक  श्रेणीवाद  की  कौर  जा  रहे  हैं  ।  यदि  वित्त  मंत्री

 एडम  स्मिथ  के  श्रेणीवाद अ्रथवा  दस  के  नस्य  श्रेणीवार  की  प्रो  वापस  जाना  चाहते  हैं  तो  मैं

 बताना  चाहता
 कि  विकासशील  देशों  ate  विकास  कर  रहे  देशों  में  यह  सिद्धांत नब  उपयोगी

 नहीं  ।

 समूचे  विश्व  के  setae शर  वैज्ञानिकों  ने  संयुक्त  राष्ट्र  व्यापार  और  विकास  सम्मेलन

 में  हाल  ही  में  एक  महत्वपूर्ण  दस्तावेज  पेश  किया  है  जिसे  ब्  इस  शताब्दी  का  ही  नहीं  कन्

 भ्र गली  शताब्दी  का  भी  घोषणा  पत्र  कहा  जा  सकता  है
 ।

 गोष्ठी  मेक्सिको में  हुई  शौर  इसमें

 संसाधनों  के  प्रयोग  के  वातावरण  ate  विकास  कार्यक्रमों पर  विचार  किया  ।.

 इस  दस्तावेज  में  बताया  गया  है  कि  विकासशील  wires  में  विकास की  धारणा

 संगत  नहीं  ।  दूसरे  विकास  का  et  न्यूनतम  श्रावश्यकताश्रों  की  पूर्ति  होना  चाहिए
 ।  तीसरे

 निर्भरता  विकासशील  देशों  का  अधिकार है  ।  ये  सब  मुख्य  धारणाएं हैं
 लेकिन

 इन्हें  वित्त
 मंत्री

 के  भाषण में  कोई  स्थान प्राप्त नहीं  हुस्ना  ।

 देश  में
 स्थिरता

 की  आवश्यकता है  ।  संतुलन  को  स्थापित
 करने  की  आवश्यकता

 लेकिन  हमें  आवश्यकता को  विशेषतया  नहीं  बनाना  चाहिए
 ।

 श्रतिवायेता  को  दर्शन  नहीं  बनाया

 चाहिए ।  हमें  अनुपाती  न्याय  कौर  आत्म  निर्भरता  की  प्राप्ति  की  कोशिश करनी  चाहिए  ।  इन

 सभी  पुत्रों
 को  राज

 की  श्रमिक  स्थिति  के  प्रति  अपनाए  जाने  वाले  श्रमिक  तथा  वित्तीय

 दृष्टिकोण  में  आत्मसात  करना  होगा  ।

 यह  देश  पिछली  शताब्दी  से  गतिरोध  की  स्थिति  से  गुजर  रहा  है
 ।

 हमने  विद्युत

 इस्पात  आधारभूत  मुख्य  उद्योगों  तथा  हैवी  केमिकल्स
 इत्यादि

 के  बारे  में

 क्षमता  का  विस्तार  नहीं  किया  है  ।  यह  श्रमिक  स्थिरता  ही  कई
 प्राधिक

 बुराईयों  की  जड़

 वर्तमान  कठिनाईयों  को  बढ़ाने  में  कृषि  में  स्थिरता  भी  एक  नया  कारण  है
 ।

 देश  में

 क्रांति एक  ऐसे  स्तर  पर  पहुंच  गई  जहां  इसका  ्  भी  नहीं
 हो

 रहा  है  तो  इसका  विकास  भी  नहीं

 हो  रहा  लकिन यह  गेहूं  तक  ही  सीमित रही  है  ।  हमारे  यहां  भूमि  के  प्रति  बड़ी  विशिष्ट  भूख

 रही  इस  संबंध  में  एक  नया  श्रभिविन्यास  किया  जाना  चाहिए
 ।

 कृषि  में  कुछ  विमान  कठिनाइयां
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 इसलिए  भी  हैं  क्योंकि  हम  उसमें  प्रयोग  की  जाने  वाली  वस्तु  पर  aeartersa  निर्भर  करतें

 हैं  ।  भारतीय  कृषि  का  समाधान  भूमि  सुधारों  में  है  ।
 जब

 तक  खेतिहर
 को

 भूमि  नहीं  दी

 जाती  कौर  छोटे  किसानों  को  भूमि  का  मालिक  नहीं  बनाया  जाता
 तब

 हम  वांछित  परिणामों  की

 प्राप्ति नहीं  कर  सकते  ।

 देश  में  कृषि  उत्पादन  बढ़ाने  का  एक  उपाय  यह  है  कि  अधिकाधिक  भूमि  को  खेती  योग्य

 जाये  तथा  शरीक  सिंचाई  सुविधाएं  उर्वरकों  के  उत्पादन  की  योजनाएं  भी  बनाई  जायें

 हमारी  भूमि  बहुत  उपजाऊ  है  कौर  इसमें  हरी  पत्ती  की  खाद  देनी  नितान्त  आवश्यक है  ।

 हरी  पत्ती  की  खाद  तैयार  करने  की  दिशा  में  देश  में  कोई  सुनियोजित  प्रयास  नहीं  किया  गया  है  ।

 हरी  पत्ती  की  खाद  से  हम  रासायनिक  उर्वरक  ऊखली  उर्वरक  तैयार  कर  सकते  हैं  |

 हमारे देश  में  के  विशाल  निक्षेप  हैं  ।  wa  यह  सिद्ध  हो  गया  है  कि  जिपसम
 को सीधे

 उर्वरक के  रूप  में  प्रयोग  किया  जा  सकता  है  ।  हमारी  लाखों  हैक्टर  भूमि  ऊबड़-खाबड़  पड़ी  है
 ।

 हम

 इसे  कृषि  योग्य  बनाकर  इसका  सदुपयोग  कयों  नहीं  करते  ।  हमारे  देश  में  बेरोज़गार  नवयुवक  बड़ी

 भारी  संख्या  में  हैं  ।  हम  उन्हें  इस  काय  में  लगा  सकते  हैं  ।

 श ||

 भारतीय  मरूभूमि  का  विकास  करने  के  लिए  सुखा  क्षेत्र  कार्यक्रम  तैयार  किए  गए  हैं

 वातानुकूलित  कमरों  में  बैठने  वाले  अधिकारियों  जिन्होंने  कमी  मरुस्थल  के  दर्शन

 नहीं  इस  कार्यक्रम  के  प्रभारी  बनाये  गए  हैं  ।  जब  तक इस  तरह  का  रगन  रखने  वाले

 कारियों को  इन  कार्यक्रमों  से  सम्बद्ध  नहीं  किया  जाता  तब  तक  भारतीय  मरुभूमि  का  विकास  होना

 असंभव  है  कौर  तब  तक  इन  कार्यक्रमों को  कार्यान्वित भी  नहीं  किया  जा  सकता

 एक  we  मुद्रास्फीति  का  बोल  बाला  दूसरी  दौर  गतिरोध  श्री  के०  एन०  राज

 नें  हाल  ही  में  कहा है  कि  जब  तक  हमारी वृद्धि  दर  3.  5  प्रतिशत नहीं  होगी  तब  तक  देश  में  केवल

 राजनीतिक  भ्रांति  की  ही  भ्र पे क्षा  की  जा  सकती  है  ।  राजनीतिक  स्थिरता  कौर
 लोकतंत्र

 की
 रक्षा  क

 लिए  हमें  afe  दर  को  3.  5  प्रतिशत  से  अधिक  बढाने  का  प्रयास  करना  चाहिए
 ।

 हमारी  वृद्धि

 दर  2  प्रतिशत भी  कम  है  ।  मूल्य  बढ़  रहें  हैं  ।  घाटा  हो  रहा  है
 ।  इस  बजट  से  मुद्रास्फीति  बढ़ेगी

 ।

 जब  तक  कारगर  कौर  सशक्त  लोक  वितरण  प्रणाली  नहीं  हम  मुद्रास्फीति या  मूल्य

 वृद्धि की  चुनौती  का  सामना  नहीं  कर  पायेंगे
 ।

 इस  बजट  से  हमें  यह  पता  नहीं  लगता  कि  क्या  सरकार

 वास्तव  में  सशक्त  कौर  कारगर  लोक  वितरण  प्रणाली  स्थापित  करना  चाहती  है  क्योंकि  इस  प्रयोजन

 के  लिए  धन  का  aden  बिल्कुल  नहीं  किया  गया  है  ।

 जहां  तक  संसाधन जुटाने  का  सम्बन्ध  जब  तक  सुती  कपड़ा  चीनी

 जूट  वनस्पति  उद्योग  विदेशी
 औषधि

 इन  सब  उद्योगों  का  नहीं

 होगा तब  तक  हम
 न

 संसाधन  जुटा  सकते  हैं  नहीं  विदेशी  मुद्रा  कमा  सकते  हैं  ।  सुती  कपड़ा
 उद्योग

 में
 नितांत  लूट  पाट  मची  हुई  है  कौर  पूरी  तरह  अराजकता  विद्यमान  है  ।  सरकार  को  सूती

 कपड़ा  उद्योग  अधिकार  में  करना  इसका  मानकीकरण  किया  जाना  चाहिए  60

 प्रतिशत
 घटानी  चाहिए  श्र  कपड़ा  निर्यात  किया  जाना  चाहिये ।  अधिक  खपत  वाले
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 वित्त  मंत्री  ने  कहां  है  कि  वह  श्वेत  कौर  काली  फिल्मों  तथा  रंगीन  फिल्मों  क  बीच

 शल्कों को  यक्ति  संगत  बनाना  चाहते  इसके  परिणामस्वरूप फिल्मों  पर  उत्पाद  शल्क  बढ़ाकर

 दगना  कर  दिया  गया  है  |  यदि  सरकार  5  लाख  रुपये  का  उत्पाद  शुल्क  लगायेगी  तो  कोई  भी  ग्रीवा

 भ्रमणी  फिल्म  कभी  नहीं  बनायेगा  |

 फिल्मों में  करापवन्वन  के  साधनों  से  इनकी  लागत  बढ़ी  है  ।  यदि  सरकार  अच्छी
 फिल्मों

 को  प्रोत्साहन  देना  चाहती  है  तो  फिल्मों  की  लागत  पर  ही  उत्पाद  शुल्क  लगाया  चाहिये  |

 5  8  लाख  रुपये  तक  की  बजट  वाली  की  उत्पाद  शल्क  से  we  दी  जानी  चाहियें  ।  afan

 बजट  वाली  ate  खराब  फिल्मों  पर  अधिक  शल्क  लगाया  जाना  चाहिये  ।  इससे  करापबन्चन  रोकने

 में  सहायता  मिलेगी

 धनकर  का  भ्रपवंचन  विदेशी  मुद्रा  विनियमों  का  उल्लंघन  है  मामलों  का  पता

 लगाने  के  प्रयोजन  से  छापे  डालने  के  लिये  faa  मंत्री  बधाई  के  पात्र  हाल  ही  में  वित्त  मंत्रालय

 ने  एक  छापा  मारा  भ्र  यह  जो  जयपुर  के  भूतपूर्व  शाही  महल  में  डाला गया  wat

 तक  चल  रहा  ऐसे  भ्र भी  अनेक  मामले  हैं  ।  जयपुर  जयगढ़  का  किला  उस  जोर भी

 ध्यान  दिया  जाना  चाहिये  ।  इन  छापों  से  सरकार  को  जो  धन  प्राप्त  होगा  वह  जनता  की

 सम्पत्ति है  ।  प्रिय  कर  राशि  लेकर  केन्द्रीय  सरकार  को  शेष  धन  राज्य  सरकार  को  दे  देना  चाहिये  |

 श्री  पी०  वन् कटा  सुनाया  )  वित्त  मंत्रालय ने  सामाजिक  तत्वों  के  मन

 म  प्रांत  को  भावना भर  दी  इससे  देश  में  नकल  वातावरण  पैदा हो  गया है  कौर  इस

 ग्रा धार  पर  वित्त  मंत्री  कर  एकत्न  करने  कार्य  चाल  रख  सकते  हैं  ।

 कृषि  उत्पादन  बढ़ान ेक॑  लिये  सबसे  प्रतीक  आवश्यकता सिचाई  की  है  wal  तक

 कवल  25-30  प्रतिशत  भूमि  की  सिंचाई  ही  हो  पाती  है  ।  सरकार  न  बहुत  सी  नदी  घाटी

 परियोजनायें चालू  की  इन  पर  प्रभो  किये  आरम्भ  ह  हुमा है  ।  मंत्री  महोदय  ने  अपन

 भाषण में  यह  नहीं
 बताया

 कि  इन्हें किस  प्रकार  पूरा  किया  जायेगा  ।

 नागार्जुन  सागर  परियोजना में  200  करोड़  रुपया  लग

 चुका  है

 तथा  100  करोड ़रुपया

 कभी  शर  लगाना  जो  राज्य  सरकार  की  क्षमता से  बाहर है  क्या  केन्द्र  सरकार  इस  जोर

 ७०५, से झांखें  मंदे  रहेगी  ?  यदि  केन्द्र  इस  प्रकार  की  योजनाओं  का  वित्त  पोषण  करे  तो  हम  ara

 हो  सकते  आशा  थी  कि  वित्त  मंत्री  इन  परियोजनाश्रों  को  पूरा  करेंगे  ।

 श्री  सेलम
 परियोजना  का  स्थिति भी  एसी  ही  है  ।  कल  आंध्र  प्रदेश

 के
 मुख्य  मंत्री

 रा  बताया  था
 कि

 केन्द्र
 और  राज्य  सरकार  दोनों  कुवैत  सरकार  क  सहयोग से  100  करोड़

 रुपय  का
 ऋण

 इस  परियोजना  को  पुरा  करने  के  लिये  ले  रही  यदि  ऐसा  है  तो  इसका
 स्वागत  है  ।

 नगी  जल  विवाद  दस  सालों  से  चले  a  रहे  हैं

 कि  नर्मदा  जल  विवाद  का

 निर्णय  हो  रहा  wea  जल  विवादों के  फैसले  भी  शीघ्र  होंगे  ।  कृष्णा  नदी  जल  विवाद

 के  सम्बन्ध में  कर्नाटक  सरकार  ने  अजीब  रवैया  अ्रपनाया है  ।  कावेरी  जल
 विवाद का  न्यायपूर्ण

 हल  किया  जाये
 ।

 पानी  समूचे  राष्ट्र की  सम्पत्ति  है  ।  उसका  समुचित  उपयोग  जाना

 चाहिये |
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 छोटे  शौर  सीमान्त  किसानों को  सहायता  देन  क  लिय  चालू  की  गई  os QVAATAT  को  उचित

 रूप  से  लागू  नहीं  किया  गया  है  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  का  रवैया  संतोषजनक  नहीं  है
 ।

 इन

 किसानों की  कौर  से  समूचित ध्यान  दिया  जाना  चाहिय े।

 हम  लम्बे  रेशे  वाली  कपास  का  निर्यात  अधिक  मूल्य पर  करते  हैं  ।  जब  किसान  कहते

 हैं  कि  हम  इसे
 ७  मूल्य  पर

 उगाहने
 तो  उन्हें  प्रोत्साहन  नहीं  जाता  ।  बल्कि  उसे

 दंडित  किया  जाता  यह  रवैया  समाप्त  किया  जाना  चाहिये  ग्रन्थ  किसानों  में  बड़ा  संतोष

 फैल  जायेगा  ।  धान  उत्पादकों  के  ary  भी  यही  स्थिति है  ।

 आत्म  निर्भर  होन ेके
 लिये  हमें  1978-79  TH  1400  लाख  टन  श्रनाज

 का
 उत्पादन

 करना  6  प्रतिशत  अधिक  उत्पादन  करने  पर  भी  हम  लक्ष्य  की  प्राप्ति  नहीं  कर

 सकते  :  इसके  लिये  प्रभावकारी कार्यक्रम  बनाना  होगा  ।

 क्षेत्रीय  संतुलन  को  समाप्त  करने  की  बात  बार-बार कही  जाती  परन्तु  इसके  लिये

 दिये गये  सुझावों  को
 उचित

 रूप
 से  लांग  नहीं  किया  कम  से  कम

 पिछड़े  क्षेत्रों
 में

 उपलब्ध  कच्चे  माल
 पर

 आधारित  सीमेंट  श्र  इस्पात  के  उद्योग  वहां  स्थापित  ५ किप  जाने

 चाहियें  ।  छोटे  नियोजकों  को  सहायता  दी  जाये  ।  पिछड़े  क्षेत्रों  को
 मिलने  वाली  राज

 यता  भी  बड़े  एकाधिकारियों  ate  उद्योगपतियों  पर  चली  जाती
 वित्त  मंत्री  इसका  समय

 समय  पर  WAIT Ar | करें

 ऐसी  धारणा  बनती  चली  जा  रही  है  कि  सरकार  दक्षिण  में  इस्पात  कारखाना  स्थापित

 नहीं  कराना  चाहती  क्योंकि  केवल  5  करोड़  रुपये  की  व्यवस्था  की  गई  | ए  पता  नहीं

 वास्तविकता क्या  है

 थ्री  दिनेश  जोरदार  :  कर्म  से  कम  गणपूर्ति  तो  होनी  चाहिये  ।.
 सभी

 सदस्य  केन्द्रीय  कक्ष  में  बैठे  हैं  ।

 सभापति  महोदय  :  ७  प्रवेश  करते ही  पत  की  बात  कर  दी  ।  आपके  ७८ अपन

 ही  दल  के  सदस्य  यहां  नहीं  हैं
 ।

 ् किन करू था  ह
 ज्योतिर्मय  aq

 बना  गण एणर्पाति
 दा  के  कार्यवाही  चलानी  मुश्किल

 श्री  पी०  विकट  सुरैया
 :

 खादी  श्र  ग्रामोद्योग
 अ्रायोग  के  अध्यक्ष  ते |  कुछ  समय

 पहले  केरल  में  कहा  है  कि
 यदि  इसे  अधिक  राशि  दी  जाये  तो  अधिक  लोगों  को  रोजगार

 प्रदान  किया  जा  सकता  है  ।

 कर  छूट  की
 सीमा  बढ़ाकर

 सात  हजार  रुपये  की  जानी  चाहिये  जिन  उद्योगों  में  49

 से  afr  मजदूर  काम  करते  हैं  उनके  बारे  एक  प्रतिशत  उत्पाद  शुल्क  लगाने  के  सम्बन्ध

 में  विचार  किया  जाना  चाहिय े।

 डा०  हेनरी  आस्टिन  ह  बात  प्रसन्नता  की  है  कि  बजट  प्रस्तावों

 की  हर  क्षेत्र  में  सराहना  की  गयीं  वित्त  मंत्री  द्वारा  जो  बजट  पेश  गया है  वह

 सचमुच  व्यावहारिक  है  ।
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 अ  1975-76  का  बजट  Perit  बजट है  |  यहं  उत्पादन  की  गतिविधियों को

 प्रोत्साहन  देंने  वाला  इका  जक  सम  sara  अगति  ही

 वर्ष  1974-75  में  दो  बार  कर  लगाने  कौर  वेतन  महंगाई  भत्ते  की  वृद्धि  पर

 रोक  लागनें के  बावजूद  भी  626  करोड़  रुपये  का  घाटा  इस  घाटे  को  पूरा  करना

 श्रीवासक है  यह  किया  गया  है  कौर  325
 करोड़  रुपये  की  पूर्ति  वर्ष  भर  में  की  जायेंगी

 ।  यह

 बड़ा  ही  उल्लेखनीय प्रयास  है  ।

 देश  की  परिस्थितियों  को  ध्यान  में  रखे  बिना  वित्त  मंत्री  कोई  ऐसा  आधिक  दस्तावेज

 तैयार  नहीं  कर  सकते  जिसमें  सामाजिक  आर्थिक  विकास  का  समावेश  किया  जाये

 भ्रम रीको  द्वारों  डाइगो  गार्सिया  को  नौसैनिक  agr  बनाने  के  कारण  रक्षा  बजट  को  बढ़ाना

 पड़ा  है  ।  इंसी  प्रकार  water  द्वारा  हथियार  सप्लाई पर  लगी  रोक  को  हटाने पर  भी

 ध्यान  रखना  पड़ा  ग्रन्तर्राष्ट्रीय  भ्रामक  स्थिति  शहरों  तेल  संकट  की  भी  उपेक्षा  नहीं  की

 छ  सकती  |  लगातार  सखा  पड़ने  के  कारण  हमें  बड़ी  मात्रा  में  चावल  करना  पड़ा

 इन  सभी  बातों  का  हमारी  wa  व्यवस्था  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा  है  ग्रोवर  वित्त  मंत्री

 को  निश्चय  ही  उस  दौर  ध्यान  देना  पड़ा

 जितना
 भी

 अतिरिक्त  राजस्व  प्राप्त  gat  वह  मुख्य  रूप  से  भ्र प्रत्यक्ष  करों  द्वारा

 प्राप्त
 हुमा  है

 |  बजट  का  यह  भी  एक  उल्लेखनीय  पक्ष  gi  वित्त  प्रोत्साहन  श्र  प्रत्यक्ष

 करों  में  मामूली  रियायत  से  बचत  में  अधिक  वृद्धि  नहीं  होनें  वाली  परन्तु  इससे

 वैज्ञानिक  वातावरण  तैयार  होगा |

 वर्ष  1975-76  के  योजना  परिव्यय में  23  प्रतिशत  की  विधि  करक  इसे  5,960 क

 रुपय  कर  दिया  गया है  इससे  पैट्रोलियम  भ्रौर  पेट्रोरसायन  उद्योगों  के  विकास  में  सहायता

 मिलेगी  अर  सभी  परियोजनाओं
 का  शीघ्र  ही  पुरा  होना  सुनिश्चित  होगा  ।  यह  .  हमारी

 थे  व्यवस्था  का  बड़ा  महत्वपूर्ण  WT  है  तथा  इस  wit  ध्यान  चाहिए ।

 वित्त  मंत्री  कह  सकते  हैं  कि  उन्होंने  सामान्य  चीजों  को  प्राथमिकता  दी  है  ।  बजट  में

 खाद्य  बिजली  को  प्राथमिकता  दी  गई  कृषि  पर  40  प्रतिशत  ग्रोवर  उवंरक  पर

 50  प्रतिशत  व्यय  होगा  ।  140  करोड़  रुपया  बिजली  उत्पादन  229.00
 करोड़  रुपया

 कोयला  उत्पादन  पर  अतिरिक्त  व्यय  होगा  ।  कृषि  को  प्राथमिकता  देने का  स्वागत है

 जहां तक  fat  बीड़ी  शादी  के  उत्पादन  का  सम्बन्ध  इसे  सुव्यवस्थित  नहीं  कियां

 गया  एयर  कंडीशनर  प्रसाधन  सामग्रियों  शादी  पर  लगें  कर  का  स्वागत  है  परन्तु  हमारा

 पुराना  भ्रनुभव  बताता  है
 कि

 इसके  उत्पादन  पर  इस  सब  का  कोई  प्र
 a

 नहीं  पड़ा  है

 सीमेंट  शादी  पर  लगे  उत्पादन  शुल्क  से  लगभग
 70

 करोड़  रुपये  मिलेंगे
 ।

 ये
 कर

 राजस्व  प्राप्त  करने  की  बजाय  निर्यात  बढ़ाने  के  उद्देश्य से  लगाये  गये  हैँ  ।

 विकास  योजनाओं  की  बड़ो  सीमा  तक  सुरक्षा  प्रदान
 की

 गयी  परिव्यय  बढ़े  कर

 5,960
 करोड़  रुपये  होगा

 जो
 गत  वर्ष  से

 23
 प्रतिशत  अधिक  इससे  मूल्य  वृद्धि  के

 भ्रन्तर  को  समाप्त  नहीं  किया  जा  सकेगा  परन्तु  बिजली  शौर  उर्वरक  शादी  प्राथमिकता

 वालें  क्षेत्र  को  पर्याप्त  धन  दिया  जा  सकेगा  ।
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 खेद  की  बात  है
 कि

 सामाजिक  सेवाओं  को
 कम

 प्राथमिकता  दी
 गई  है  ।,  इसके  लिये

 आधिक

 धन  की  व्यवस्था  होनी
 चाहिये

 थी  काम्बोज  जाति
 के  जो  ग्रन्थ  श्रनुसचित  जातियों

 कहीं  गरीब  अ्रनसचित  जाति  में  शामिल  किया  जाना  चाहिये  |

 अ्रमरीका  द्वारा  डियगो  गार्सिया  में  नौसैनिक  ager  बनाये  जाने  से  हम  बड़े  चिंतित

 हू  ।  इसलिये  कोचीन  में  नौसैनिक  बनाया  जाना  श्री  आवश्यक  हो  गया  है  ।  इस  दि

 में  शीघ्र  कदम  उठाये  जाने  चाहियें  ।

 इदीकी  परियोजना  के  पूरा  होने  पर  केरल  में  पर्याप्त  बिजली  उपलब्ध  हो  जायेगी  |

 इसका  उपयोग  राज्य  में  लघु  उद्योग  समूह  चालू  में  चाहिये  ।  इसमें

 बहुत  से  शिक्षित  बेरोजगारों  को  काम  सकता  उपलब्ध  बिजली  को  देखते  हुए  बैंकों

 को
 इन  बेरोजगार  शिक्षितों  ब्याज  के  ऋण  लम्बे  समय  के  लिये  देने  चाहिये  ।

 केन्द्र
 दवारा  कोचीन  में  चालू  की  गई  योजना  को  पूरा  किये  जाने  के  बारे  में  ग्रामीण

 प्रकट  की  गयी  थी  ।  सुपर  टैंकर  बजे  कोचीन  शिप-पाए  शादी  योजनायें  इनमें

 शामिल  हैं  ।

 में  ay  1975-76  के  बजट शो  नर  कुमार  <qeyl

 सेन  करता  हूं  ।

 1974-75
 का  वर्ष  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  रहा

 इस
 बीच  भारत  में  ही  नहीं

 विश्व

 भर  में
 मुद्रास्फीति  बढ़ी  है  रुपये  का  मूल्य  गिरा  है

 ।
 मूल्य  बढ़े  हैं

 ।
 महंगाई

 भत्ते  के

 के

 रूप  में  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  को  बड़ी  राशि  देनी  पड़ी

 ।

 इंडियन  एयर
 एयर  जूट  कौर  कपड़ा  उद्योंगों मैं  श्रमिकों की  हड़तालें  हुईं  ।

 उर्वरक
 कौर  कच्चा

 तेल
 श्रायात  करने

 के
 कारण  बड़ी  मात्रा  में  विदेशी  मुद्दा  बाहर  गई

 ।

 । इन  समुदायों  के  बाज  जून  देश  ने
 अच्छी  प्रगति

 at  |  पिछले  तीन  weet  में  मलय  स्थिर  हुए हैं

 मुद्रास्फीति  पर  नियंत्रण  कर  fear  wat  है  ae  रच्छ  असार  ह  ।

 उर्वरक  कारखानों  में  मुश्किले  से  44.  9  प्रतिशत  उत्पादन  होता  है  जबकि  ्र  सरकारी

 उद्योगों  में  भ्र पनी  क्षमता  का  74.0  प्रतिशत  उत्पादन  होता है  यह  क  गम्भीर  बात है  ।

 सरकारी  उद्योगों  को  अपना  उत्पादन  बढ़ाकर  गैर  सरकारी  ‘sant  से  प्रतियोगिता  करने
 की

 स्थिति  में  जाना  चाहिये  ।  इनमें  से  बहुत से  कारखानों  में  शभ्रत्यधिक  हानि  हो  रही  इनक

 कार्यकरण
 को

 सुधारा  जाना  चाहिये  ।

 केन्द्रीय  पूल  में  से  बांटे  गये  उकेरा का  239  करोड  रुपया  राज्य  सरकारों के  पास
 पड़ा  जो

 वसूल  नहीं  gar  इन  रुपयों  की  राज्य  सरकारों  के  पास  छोड़ने  से
 देव  में

 अध्यक्ष  मुद्रास्फीति  हो  गई  मुद्रास्फीति  को  रोकने  के  लिये  यह  आवश्यक है  कि  कोई

 ऐसी  बात  न  होने  दी  जाये  जिससे  अप्रत्यक्ष  मुद्रास्फीति हो
 ।

 say  यी  भत्ता  दिये  जाने  का उपभोक्ता
 कोई  प्रावधान  नहीं  किया  गया  है  ।  272  अ्रंक से ऊपर से  ऊपर

 सूचकांक
 के

 अनुसार  महंगाई  भत्ता  देने  की  बातचीत का  विषय  है  1
 तक
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 पर  ऐसा  होने  तक
 कुछ  भुगतान

 तो
 करना  ही  होगा
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 सरकार  को  इसके  लिय  सकता  है  gen  बजट
 पेश  करता NTU  सके  | परे  art  दोबारा  कर

 लगाने  मूल्य  ब  ने  को  पसंद  नहीं  करेंगे  ।

 ama  बचत  के  रूप  में  100  करोड़  रुपया  सरकारी  '  कर्मचारियों  से  लिया  जा  रहा

 इस  रुपये  का  लाभ  उन्हीं  लोगों  को  मिलना  जिनका  कि  यह  रुपया  है  ।  इस

 की  ब्याज  दर  को  बढ़ाया  जाये  ॥

 तीसरे  वेतन  शभ्रायोग  ने  सिफारिश  की  है  कि  सेवा  के  दौरान  मरने  वाले  कर्मचारियों

 के  लियें  wat  की  ater  पालिसी  ait  a Aa arte  ।  सह  cH  me  gare  है  सौर

 सरकार  को  इसे  लाग  करना  चाहिये  ।

 भविष्य  निधि  से  रुपया  निकलवाने  पर  रोक  लगाने  की  बात  भी  की  गयी  ।  सरकार

 को  इसकी  दर  9  प्रतिशत  करनी  चाहिए  जिससे  कि  लोग  भ्र पना  रुपया  भविष्यनिधि  में

 रखें  ale  निकालें  नहीं  ।

 यह  बात  सचमुच  श्राश्च्यजनक  होगी  कि  दिल्‍ली  st  wat  कुछ  राज्यों  में  पैट्रोल  रिक

 दाम  पर  बिका  ।  कुछ  राज्य  15  प्रतिशत  बिक्री  कर  लेते  हैं  इस  कारण  पैट्रोल  का

 मुल्य  55  पैसे  बढ़  गया  इस  पर  विचार  किया  जाना  चाहिये  |

 जो  रियायतें  अप्रत्यक्ष  करों  के  सम्बन्ध  में  दी  गयी  उनका  स्वागत  किंया  जाना

 चाहिये  ।  निम्नतम  वेतन  स्तर  वालों  को  कोई  रियायत  नहीं
 मिली  है  यद्यपि  भूतालिंगम

 समिति  ने  7,500  रुपये  तक  कर  से  छूट  देने  की  सिफारिश  की  थी  परन्तु  सरकार  ने  पिछले

 ay इसे  6,000  तक  ही  बढ़ाया  |  इसे  7,500  रुपये  किया  जायें  ।

 देश  में  निवेश  सम्बन्धी  वातावरण  बहुत  खराब  है  ।  पूंजीगत  निवेश  बहुत  कम  हो  रहा

 नये  उद्योगों
 को

 करों  के  सम्बन्ध  में  कुछ  लाभ  दिया  गया  परन्तु
 नगर  उद्योगों

 को  झपने  परों  पर  खड़ा  होने  में
 में  लम्बा  समय  लगता  है  तथा  उनमें  बहुत

 कम  लाभ
 होता

 कया  मंत्री  महोदय  उन्हें  कुछ  विकास  सम्बन्धी  छंट  देगे  ।

 राजस्थान  में  कुछ  सीमेंट  कारखाने  खोलने  के  लिये  लाइसेंस  दिये  हैं  ।  यदि  कोई  उनकी

 स्थापना  में  सफल  हो  तो  उसका  लाइसेंस  रह  कर  दिया  जाये  तथा  वें  लाइसेंस  उन  लोगों

 को  दिये  जायें  जो  वास्तव  में  कारखाना  स्थापित  कर  सकते

 देश  में  आजकल  यह  विचारधारा फैली  है  कि  कराधान  को  कम  किया  जाये  ।  लगायी

 गई  एक  प्रतिशत  लेवी  की  अदायगी  सम्बन्धी  लेखों  को  बनाने  के  छोटे  निर्मितियों

 को  का  प्रतिशत  भाग  व्यय  करना  पड़गा  ।  एक  प्रतिशत  लेवी  को  वसल

 करने  के  लिये  भी  सरकार  को  कुछ  व्यय  करना  पड़ेंगी
 |

 उत्पाद  शुल्क
 कवल

 कुछ  ही

 उद्योगों  तक  सीमित  रहना  चाहिए  ।

 कुछ  वस्तुयें  पर  उत्पाद  शुल्क  में  वृद्धि  की  जानी  चाहिये  तथा
 इन

 दस्तूरों  से  विक्रय

 कर  हटाया  जाना  चाहिये  ।  हम  इसके  भ्र ति रिक्त
 10  प्रतिशत  उत्पाद

 शल्क  लगायें  ताकि  कर  की  लेवी  केवल  एक  ही  क्षेत्र  में  लगायी  जा  सके  ah  राज्य  सरकारों

 को  उन  विस्तारों  पर  बिक्री कर  नਂ  लगाना  पड़े  जिन
 उत्पाद  शुल्क  लगाया  गया है
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 वित्त  मंत्री  ने  जीवन  बीमा  निगम  के  लाभों  के  बारे  में  4,000  रुपये  की  छुट  दी

 राज  हमनें  बैंकों  सम्बन्धी  समाचार  पत्रों  में  विज्ञापन  देखे  जिसमें  कहा  गया  है  कि  यदि

 कोई  शझ्रादमी  किसी  निश्चित  समय  के  लिये  कुछ  राशि  जमा  करे  तो  उसे  इससे  बड़ी  राशि

 पस  मिलेगी  |  लकिन  जीवन  बीमा  निगम  ar  कार्य  संतोषजनक  नहीं  है  ।

 बोनस में  कोई  विधि  नहीं  की  गयी  खर्चे  बढ़  रहे हे  जीवन  बीमा  निगम में  चार

 भिन्न-भिन्न  निगम  होने  चाहियें  ताकि  वे  ara  में  ge et wfaartitar  कर  सकें  कौर  लोगों  को

 ले  से  wear  सेवा  मिल  सके  |

 इसमें  कोई  संदेह  नहीं  कि  पिछले  चार  वर्षों  के  दौरान  विदेशी  सम्पर्क  क  मामले  में  ही

 नहीं  बल्कि  भीतरी  सदस्यों  को  हल  करने  मामले  में  भी  हम  भाग  बढ़  हं  ।  हम

 ara  हैकि  इन  बजट  प्रस्तावों  द्वारा  हम  लोगों  को  श्राकांक्षा्रों  को  पुरा  कर  सकेंगे  |

 श्री  नवल  किशोर सिंह  :  वित्त  मंत्री  इस  कारण  बधाई  के  पात्र  हैं  कि  उन्होंन
 घाटे को  लगभग  600  करोड़  रुपये  तक  सीमित रखा  है  ।  अर्थ  व्यवस्था  को  aes  करने  के  लिय

 माननीय  मंत्री
 जीने

 कदम  उठायें  वर्तमान  मुद्रास्फीति  को  ध्यान में  रखते  हुए  aga  अधिक

 उत्पादन  तथा  क्षमता क  पुरे  उपयोग  के  सम्बन्ध  में  योजना  बनाना  जरूरी  है  ।  चीनी के  निर्यात

 से  हमें  125  करोड़  रुपये  की  oa  हुई  है  ।  भ्रामक  .  वर्षों  में  भी  राय  होती  ही  रहेगी  ।  चीनी

 था  अन्य  वस्तुझ्नों  पर  लगने  वाली  झ  से  श्र  ates  लाभ  होगा  जो  भुगतान  स्थिति  को  सुगम

 बनाने के  काफी  योगदान देगा

 वित्त  मंत्री  ने  आगामी  वर्षों के  लिये  योजना  परिव्यय  को  23  प्रतिशत  बढाकर  6000

 करोड़ रुपये  के  लगभग  कर  दिया  है  ताकि  बिजली  तथा  उर्वरक  उद्योगों  के  लिये  व्यवस्था

 की  जा  सके  ।  वर्ष  1975-76 में  कृषि  के  लिये  270  करोड  बिजली के  लिये  140  करोड़

 रुपये  ae के  लिये  192  करोड़ ७ (पर्य  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।  हमारी  बर्थ-व्यवस्था  का

 सबसे  बुरा  पहल  यह  है  कि  चाल  वर्ष के  दौरान  हमें  5.5  मिटी  टन  खाद्यानों का

 करना  पड़ेंगा  |  हमारे  प्रौद्योगिक  उत्पादन  का  45.  1  भाग  कृषि  उत्पादन पर  निर्भर  करता  है
 ।

 खाद्यान्नों
 के  आयात  के  साथ  हम  मुद्रास्फीति  का  भी  आयात करते  हैं  ।

 vacant  कीमतें  ब  गई  हैं  कौर  हम  निर्धन  किसानों  की  पहुंच  से  बाहर  हो  गय
 ह  ।

 खाद्यान्नों के  अथवा इसे राज-सहायता इसे  राज-सहायता  देने के  बजाये  हम  उबर कों  का  आयात
 र्

 तथा

 मलय कम  रखने  के  लिये  राज  सहायता दें  ।  1974-75  के  MAH  सर्वेक्षण  में  sores  किया
 गया

 स
 @  कि  नकदी  फसलों का  उत्पादन  सिंचाई  सुविधाओं क़े  प्रभाव  में  अधिक  ads  हो  ।

 गत  दो  वर्षों  के  दौरान  बिजली  की  कमी  के  कारण  कृषि  तथा  औद्योगिक  उत्पादन  को

 काफी  क्षति  पहुंची  ।  अरब  स्थिति में  कुछ  सुधार हो  गया  लेकिन  देश  में  श्रभी  काफी  मात्रा  में

 बिजली के  उत्पादन  की  जरुरत  है  ।  इस  बजट  में  बिहार  तापीय  परियोजना के  लिये  कयों

 था  नहीं  की  गई  है
 ?

 गंडक  परियोजना  गत  दस  वर्षों  से  निर्माणाधीन  है  atk  इसके  लिये
 वित्तीय  व्यवस्था  यदि  ऐसी  ही  रही  जैसी  कि  इस  समय  है  तो  इसमें  कौर  भी  अधिक  विलम्ब  हो

 सकता है  ।
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 यदि  हमें  सीमित  aft  के  क्षेत्र  को  10  लाख  हैक्टेयर  से  बढ़ा कर
 20

 लाख  हैक्टेयर

 करना
 है  तो  हमें  इन  सिचाई

 परियोजनाओं
 की  हर  हालत  में  पूरा  करना  होगा

 ।  मेरा  सुझाव
 हैं

 कि  इन  परियोजनाओं  को केन्द्र  अपने हाथ  में  ले  ले  ।

 विश्व  व्यापी  ऊर्जा  संकट  के  कारण  विकास  शील  देशों  के  लिये  उपयुक्त  प्रौद्योगिकी  का  दुगुना

 महत्व हो  गयां  है  ।  चौथी  योजना  क  दौरान  थिक  विकास  की  दर  तथा  रोजगार की  व्यवस्था

 भ्रत्यन्त कम रही है कम  रही  है  ग्रौर हमें  दुख  के  साथ  गांधी  जी  की  यह  बात  याद  श्री  रही है  fe

 को  इन्दर  की  भ्रांत  घुमाना  चाहिये  13.0

 मैं  एक  बार  फिर  वित्त  मंत्री  को  बधाई  देता  हूं  कि  उन्होंने  एक  बड़े  कौर  कठिन  कार्य

 बड़ी  योग्यता  कौर  ae  निश्चय  से  हल  कर  लिया  है  |

 Shri  Shrikishore  Modi  (Sikar):  Corruption  can  not  be  stopped  unless  we

 strike  at  its  roots.  I  dent’  want  to  cri!icise  the  imposition  of  taxes  but:  there  is

 great  reseniment  amorg  the  people  due  to  taxes,  10  check  black  market  is

 necessary  to  segregate  big  busmessmen  and  small  businessmen  because  big

 busmessmen.  indulge  in  black  marketing  through  small  traders.  Infact  taxes
 should  be  imcpsed  only  on  big  busiressmen.  and  big  producers  so  that  they  are

 not  able  to  evade  taxes.  Small  traders  should  be  given  facilities.  All  the  taxes

 should  be  imp>sed  on  manufaciurers  and  unless  they  pay  the  taxes  they  should

 not  be  provided  with  trade  mark  ete.

 You  have  imp<sed  cne  percent  excise  duty  on  small  scale  indusizies.  Steps
 should  be  !aken  ‘o  check  5  percent  reoccuring  expenditure.  I  have  repeatedly

 requesicd  that  maximum  limit  in  respect  cf  smal]  scale  indus'ries  should  be

 extended  vpte  15  lakhs.  is  understood  ‘hat  this  limit  is  going  to  be  fixed  at

 10  lakhs.  consider  it  mappropriate  because  the  prices  of  machinery  have

 gone  up  three

 I  shall  request  you  to  safeguard  the  inieres!s  of  small  «raders  and
 segregate

 them  from  manufacturers.  This  will  streamline  ihe  procedure  and  resentment

 will  be  elimina  ed.

 In  some  parts  of  Rajasthan  and  U.P.  a  plant  is  sown  which  is  called

 1:01) ६000.  But  it  is  not  tobacco,  It  is  used  neigh‘her  for
 manufacturing

 cigare’ts  nor  for  making  But  tobacco  tax  is  charged  from  the  producers

 causing  wide  spread  resentment.  This  tax  should  be  withdrawn.  It  is  not.  a

 commercial  product

 Now  I  will  say  something  about  Rajasihan.  It  is  a  backward  State.  If

 you  do  not  pay  atiention  to  it,  the  State  can  never  develop  schemes  should  be

 evolved  to  produce  4(C  M.V.  power  in  Rajasthan,  Furd  should  be  allotied  for

 the  custruction  of  small  dams  and  wells.  Thousand  acres  of  land  is
 lying  idle

 in  Rajasthan.  Immediate  steps  should  be  taken  for  levelling  this  lard.  Sepcial

 help  should  be  provided  to  the  harijans  and  backward  people  of  the  S‘ate  in

 order  to  ensure  their  development.  They  are  living  in  object  povert  y  and

 sometimes  they  even  mortgage  their  wives.
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 There  is  acute  shortage  of  water  More  funds  should  be  made  available

 to  remove  the  problem  of  drmking  water

 Working  of  banks  is  far  from  satisfactory.  There  is  no  discipline,  no  prompt.
 service  and  no  courtesy.  Strict  action  should  be  taken  to  enforce  discipline  and

 0  Improve  the  working  of  banks

 श्री क०  लकप्पा  :  वित्त  मंत्री  द्वारा  प्रस्तुत  बजट  प्रस्तावों  के  बारे  में  सदस्यों  ने  कई

 प्रकार  के  विचार  प्रकटे  किये  गये  हैं  ।  वित्त  मंत्री  ने  बताया  है  कि  लगभग  625  करोड़  रुपये का  घाटा

 है  जो  कम  होकर  300  करोड़  रुपये  रह  जायेगा  ।  13  राज्यों  में  बजट  पेश  हो  चुके  हैं  जिनमें  145

 करोड़  रुपये  का  घाटा  दिखाया  गया  है  ।  इस  घाट  से  भी  हमारी  व्यवस्था  पर  प्रभाव  पड़गा

 भारत  सरकार  ने  इस  दिशा  में  क्या  कदम  उठाय  हैं
 ?

 भारत के  पास  विशाल  प्राकृतिक संसाधन  ate  जनशक्ति-संसाधन हैं  ।  लेकिन  इनका

 स्वतंत्रता  प्राप्ति  के  बाद  गत  27  वर्षों  में  पुर्णता  उपयोग  नहीं  किया  गया  है  |  इसी  कारण वंश  हमा

 देश  adam  कठिन  परिस्थितियों  का  सामना  करने  के  निमित्त  धन  संचय  नहीं  कर  पाया  है

 सरकारी  क्षेत्रों  में  पंजी  निवेश में  न  करने  क  बारे  में  बजट  में  कोई  स्पष्टीकरण नहीं

 दिया  गया  है  ।  सरकारी  क्षेत्र  का  विकास  किया  जाना  चाहिये  ।  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में

 प्रशासित  नहीं  हो  रहा  है  ।  हमें  यह  सुनिश्चित  करने  के  कदम  उठाने  चाहिय  कि  सरकारी

 क्षत्र क  उपक्रमों  मे  बेहतर  कायें  हो  |

 उत्पादन  बहुल  कार्यक्रम  तो  बन्द  हो  गय  हैं  कौर  हम  गर-आवश्यक  मदों  पर  करोड़ों  अथवा

 रुपया खच  कर  रहे  |  हम  आवश्यक मदों  पर  जी  ष  नहीं  कर  रहे  हैं  ।  उत्पादन  वाली  मदों  पर

 पूजी  जानी  चाहिये  ।  हमने  अपनी  निवेश  नीति  का  पुनरीक्षण  नहीं  किया  है  ।

 पिछले
 कुछ  वर्षों  से  कृषि  उत्पादन  में  कमी  हो  रही  स्थिति  बहुत  चिंताजनक

 हमनें  भूमिहीन  लोंगों  में  भूमि  वितरित  नहीं  की  है  ake  अनेक  राज्यों  में  भूमि  के  कदम

 कारगर  डंग  से  लागू  नहीं  हुए  हैं  ।  हमने  उपलब्ध  जल  स्रोतों  श्र  खनिज  सम्पदा

 उपयोग नहीं  किया  है  ।  हमने  करोड़ों लोगों  जो  निर्धनता  के  स्तर  से  नीचे  जीवन-यापन  कर

 रहे  इन  कार्यक्रमों  में  नहीं  लगाया  है  ।  हमारी  प्राशात।त  प्रगति  न  होने  का  एक कारण  यह  भी  है  ।

 लगभग  प्रत्येक  गांव  में  वसंत  वेर  प्र संतोष  है  कौर  ग्राम्य  प्रथ  व्यवस्था  एक  तरह  से

 ठप्प हो  गई  है  ।  देश  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  भी  लोग  प्रसन्न  नहीं  हैं  ।  वहां  भी  भ्रमर-गरीब के
 बीच  खाई  बढ़ती  जा  रही

 हैं  ।  अनक  शहरी  क्षेत्रों  में  कुछेक  कम्पनियों  या  फैक्ट्रियों  का  श्रथव्यवस्था  पर

 पूर्ण  नियंत्रण  है  ।  राष्ट्रीयकृत  sat  की  सहानुभूति  गरीब  जनता  के  प्रति  न  होकर  श्रमिकों  क  प्रति

 कहीं  अधिक  है
 ।  राष्ट्रीयकृत

 बैंकों  पर  स  कार  का  पूर्ण  नियंत्रण  होना  चो  हिय  ।

 भारत  सरकार  ने  काला  धन  बाहर  तस्करों  को  पकड़ने  पौर  इनके  सम्पक  को

 नष्ट करन  के  लिए  कई  कदम  उठा
 कर  बहुत  ग्रीवा  किया

 है  |  लेकिन  इतना  ही  पर्याप्त  नहीं  है  ।

 ये  तस्कर  धार्मिक  seal
 के

 माध्यम  से  भी  कार्य  संचालन  कर  रहे  हैँ  ।  गु राष् वा  कौर  गुरुकुलों
 में  भ्र त्या धिक  धन  भरा  पड़ा है

 ।  सरकार  को  यह  धन  बाहर  निकालने के  लिये  कदम  उठाने  चाहियें  ।

 इन  सभी  संस्थापकों  में  भ्रत्यधिक  भ्रष्टाचार व्याप्त है  ।  ये  प्रतिक्रियावादी  शक्तियों  के  ्  बने

 हुए  हैँ
 ।
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 कर्नाटक  में  कुछ  कार्यक्रमों  शरर  परियोजनाओं  को  पूरा  न  होने  से  वहां  बहुत  हानि  हो  रही

 है  ।  काली  विजयनगर  इस्पात  संयंत्र  शौर  कई  छोटी-बड़ी  पत्तन  विकास  योजनाएं  mre

 पड़ी  हैं  ।  इन  पर  प्राथमिकता  के  आधार  पर  कार्य  आरम्भ  किया  जाना  चाहिये  श्र  श्रमिक  सहायता

 दी  जानी  चाहिये  ।

 निगमित  व्यापार  कौर  उद्योग  में  होने  वाले  मुनाफे  पर
 अधिकतम

 सीमा
 निर्धारित

 की  जाये ।  निर्धारित  सीमा  से  अधिक  मुनाफे  को  सरकार  श्रनिवाये  ऋण  के  रूप  में  भ्र पने  भ्र धि कार

 उत्पादन  के  आधार  भूत  मंद  चीनी  तथा  सभी  वस्तु भ्र ों  को  सरकारी  अधिकार  में  लिया

 जाना  चाहिये  ।

 चीनी  उद्योग  का  राष्ट्रीयगीत  में  राष्ट्रीयकरण  किया  जांना  चाहिये  |

 सरकारी  क्षेत्र  के
 उपक्रमों

 की  वर्तमान  नीति  उपभोक्ताओं  की  सहायता  करने  की  दृष्टि  से

 पु रन् निधारित  किया  जाना  चाहिये  ।  सरकारी  क्षेत्र  में  प्रशासनिक  खच  पर  कड़ा  नियंत्रण  लगाना

 चाहिय  लगातार  होने  वाली  हानि  को  रोका  जा  सके  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  में  पता  भाषण  समाप्त  करता  हूं  ।

 श्री  डी०
 बसुमतारी

 :
 सर्वप्रथम  में  में  रेलवे  लाइन  के  बारे  में  कुछ

 उल्लेख  करूंगा  |  कलकत्ता  से  बोगाईगांव  तक  बड़ी  रेलवे  लाइन  है  ।  हमारा  अनुरोध  है  कि  इसे  गोहाटी

 तक  बढ़ा  दिया  जाये  ।  यह  प्रस्ताव गत  वर्ष  के  रेलवे  बजट  में  सम्मिलित  था  लेकिन  इस  वर्ष  आधिक

 कठिनाई  के  कारण  इसे  शामिल  नहीं  किया  गया  है  ।  यह  के  हित  में  नहीं  है  ।  वित्त  मंत्री

 इस  उद्देश्य  के  लिये  रेलवे  को  कुछ  धन  आवंटित  करें  ताकि  बोगई  गांव  से  जाने  वाली  रेल  लाइन

 गोहाटी तक  बढ़ाई  जाये  ।  श्रीराम  राज्य  को  की
 विनाश लीला  से  रक्षा की  जानी

 चाहिये  ।

 देश  विकास  कर  रहा  है  लेकिन  क्षेत्र  के  कुल  भागों  में  संचार  व्यवस्था  कठिन  है  ।

 प्राधिकारियों are  मंत्रियों  को  इस  क्षेत्र  की  सदस्यों  पर  भ्र/धक  ध्यान  देना  चाहिये  ।  सरकार  को

 इन  क्षेत्रों  में  व्याप्त  सन्तोष  के  कारणों  की  सावधानी  से  जांच  करनी  चाहिये  यह  पता  लगाना

 चाहिये कि  कुछ  श्रादिवासी सरकार  सहयोग  क्यों  नहीं  दे  रहे  हैं
 ?

 जबकि  अलग  राज्य  बनाने
 की

 उनकी  मांग  भी  स्वीकृत कर  ली  गई  है  ।  श्रादिवासी  लोग  अनुसूचित  जातियों  के  लोगों  के  स्तर

 तक  नहीं  भाये  हैं
 ।

 सेवाओं  में  उनकी  स्थिति  site  उनकी  arian  स्थिति  में  सुधार  नहीं  हुआ  है  ।

 के  संबन्ध  में  संविधान का  अनुच्छेद  335  उनके  मार्ग  में  बाधक  बना  हुआ  है
 ।

 इस

 भ्रनुच्छेद  का  उचित  संशोधन  किया  जाना  चाहिये  ।

 भ्रनुसूुचित  जातियों  कौर  अनुसूचित  जनजातियों  के  मामलों  में  ही  योग्यता  कौर  उपयुक्त

 का  प्रश्न  क्यों  उठता  है
 ।

 मेरा  अनुभव  यह  है  कि  जब  भी  अधिकारी  अनुसूचित  जातियों  कौर  अनुसूचित
 जनजातियों  के  मामले  में  योग्य  प्रौर  उपयुक्त  प्रत्याशियों

 की
 बात  करते  हैं  तो  उनके  मन  में  इनके

 प्रति  मानसिक  अनुदार  भावना  होती  है  ।  Wa:  यह  मानसिक  अनुदार
 की

 भावना  दूर  की  जानी

 चाहिये  ।  यह  मंत्रियों  वारा  ही  किया  जा  सकता  है
 ।

 यदि  वे  सम्बन्धित  अधिकारियों  से

 कहेंगे तो  वे  उनका  पालन  करेंगे  ।
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 ि

 शिक्षा के  क्षेत्र  में  देश  म  साक्षरता  बढ़कर  29
 प्रतिशत  हो  गई  है  लेकिन  War aa

 नौ
 भ्र नू सुचित  जनजातियों  में  साक्षरता  14  प्रतिशत  कौर  11  प्रतिशत ही  है  ।  लेकिन

 हमें  याद  रखना  कि  साक्षरता  की  प्रतिशतता मध्य  प्रदेश  में
 55

 में
 60

 प्रतिशत site  नागालैण्ड  में  55  प्रतिशत  है
 ।

 यदि  हम  ये  आंकड़े  घटायें  तो  पूर्वी  क्षेत्र  के  शेष  भागों

 में  केवल  या  प्रतिशत  ही  साक्षरता  है  ।  यह  अत्यन्त  शोचनीय  स्थिति  है  ।

 भारत  सरकार  ने  अनुसूचित जातियों  a  श्रनुसु  चित  जनजातियों के  लिए  भारतीय

 ate
 भारतीय  पुलिस

 सेवा
 की  के  लिए  पंजाब  दौर  मद्रास में

 पूर्वे-परीक्षा  केन्द्र  खोलने  चाहियें  ait  इसके  लिए  राज्य  सरकारों  को  उचित  सहायता  दी  जानी

 चाहिये  ।

 कार्मिक  विभाग  ने  पदोन्नति  में  आरक्षण  देने  की  स्वीकृति  दे  दी  है  ।  इने  भर्ती  के  लिए

 खोले  गये  पुर्व-परीक्षा केन्द्रों  के  अतिरिक्त
 सेवारत  कर्मचारियों

 के  लिए  भी  पूर्वे-परीक्षा

 केन्द्र  खोले  जाने  चाहिये  atc  ताकि  पदोन्नति  के  लिए  अनुसूचित  जातियों  भ्रेनूसुचित

 जातियों  का  कोई  कर्मचारी  saps  न  पाया  जाये  ।  इन्हें  सेवारत  प्रशिक्षण  का  wares  भी  दिया  जाना

 चाहिये  |  यह  सच  है  कि  mfr खण्डों  के  कुछ  उद्देश्य  तो  पुरे  हो  गये  हैं  ।  अगम्य  क्षेत्रों  में

 सड़कें  बन  गई  डाक्टरी  सुविधाएं  है  कौर  स्कूल  खुल  गये  हैं  ।  लेकिन  जहां  यह  सब  कुछ  द्य है

 वहां  साहूकारों  ने  आदिवासियों  से  उनकी  भूमि  छीन  ली  है
 ।

 यहां  तक
 कि

 मालिक  अपनी  ही  जमीन

 के  परिवार  बन  गये हैं  |  मैं  चाहता  हूं  कि  आदिवासी  खण्डों  के  विकास के  लिए  we  अधिक

 ara  किया  जाना  चाहिए  |

 Shri  Sukhdev  Prasad  Verma  (Nawvada)  :  I  congratulate  the  Finance  Minister

 as  he  has  presented  a  Budget  which  has  raised  many  a  hope  and  in  which  efforts

 have  been  made  to  eradicate  evils  like  price  rise,  smuggling,  tax-evasion,  etc.

 In  this  Budget,  steps  have  been  taken  to  allocate  ‘more  funds  for  increasing

 agricultural  production,  power  generation  and  the  fertilizers  production,
 but  there  will  not.  be  any  increase  in  production  by  mere  allocating  more  funds.

 It  will  have  to  be  seen  that  upto  what  stage  the  schemes  in  agricultural  field

 have  been  implemented.  No  doubt  gocd  quality  cf  seeds  and  modern  implements

 are  necessary  brit  at  the  same  time  the  agricultural  labour  must  he  assured

 additional  profit  in  case  of  increase  in  production.  Nothing  has  been  done  to

 fix  minimum  wage  for  agricultural  landless  labour  in  Bihar.  In  the  areas  where

 small  farmers,  Harijans  and  people  of  backward  classes,  which  form

 of  the  country’s  population,  are  living  below  the  poverty  line,  economic  policies

 to  be  adopted  with  a  veiw  to  find  out  basic  shortcomings  prevalent  there  must

 be  gone  into.  These  policies  will  have  to  be  changed  radically  with  a  view  to

 helping  backward  classes  of  the  society,  agricultural  labour,  small  farmers,

 adivasis  and  Harijans.

 6.0  is  good  that  banks  have  been  nationalised  and  arrangements  have  been

 made  to  advance  loans  through  cooperative  banks.  But  less  than  1  percent.

 smal]  farmers  have  been  given  loans.  The  procedure  for  advancing  loans  should

 be  made  more  liberal  so  that  inordinate
 delay  in  giving  loans  could  be  avoided.

 Ceiling  on  maximum  amount  of  loans  shc  b
 fixed  on

 the  basis  of  value  of
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 land  of  the  farmer.  Radical  changes  must  be  made  to  create  confidence  in  the

 farmers  to  the  effect  that  they  will  be  able  to  get  short  term  and  long  term  loans

 from  bank  without  any  difficulty.

 It  is  a  good  thing  that  efforts  have  been  made  to  bring  backward  states  at,

 par  with  developed  states  by  providing  more  and  more  facilities  there.  Bihar

 is  a  backward  state  and  it  is  prone  to  draught  and  famine.  At  the  time  of  mak

 investment  in  irrigation  work  such  areas  should  be  given  priority  and  special

 attention  should  be  paid  to  the  areas  affected  by  floods.  There  are  a  large  num-

 ber  of  irrigation  schemes  of  which  preliminary  survey  bas  not  yet  been

 completed.  Tiliya  scheme  has  been  shelved.  Hence  this  scheme  should  be

 sanctioned,

 Meniion  has  been  made  about  land  reforms.  Almost  all  the  states

 have  enacted  land  reforms  Acts  but  have  not  implemented  them.  Consolidation
 work  has  been  undertaken  but  it  seems  that  bureaucratic  adminisiration  is
 bent  on  making  these  schemes  a  failure.  Sericug  consideration  should  be

 giv  en
 to  eliminate  red-tapism.

 Proper  wrilisation  is  not  being  made  of  the  available  water.  In  Bihar

 big  landlords  are  enjoying  all  the  facilities  and  small  farmers  are  being  exploited
 by  the  State  tubewell  corporation.  Adivasis  and  Harijans  have  been  given  little

 representation  in  Govs.  services,  The  policy  may  be  suiiably  amended  in  ‘his

 regard.

 कार्य  मंत्रणा  समिति

 BUSINESS  ADVISORY  COMMITTEE

 प्रतिवेदन

 निर्माण  site  श्रीवास  तथा  संसदीय-कार्यो  मंत्री  के०  रघु रा सेधा  )  ;  में  काय

 मंत्रणा  समिति  का  53
 वां

 प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 सभापति  महोदय
 :

 सभा  12  1975 को  मध्याह्न  पूवे  11  बजे  पुनः  समवेत  होने के

 लिए  स्थगित होती  है  ।

 फाड
 तत्पश्चात  लोक  सभा  12  1975  21  पुन  1896  के  11  बज

 तक
 के  लिए  समवेत हुई  ।

 The  Lok  Sabha  then  adjourned  till  Eleven  of  the  clock  on  Wednesday,
 March,  12  1975/Phalguna  21,  1896  (Saka)  ह
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